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भाग 1 
विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, ere, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 


श्रम अनुभाग 
नियुक्ति / तैनाती 
21 अगस्त, 2018 ई0 


संख्या 1090 ,/ ५॥ / 18--18(ई०0एस0आई0) ,// 2018-उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, कर्मचारी राज्य 
बीमा योजना के अन्तर्गत वेतनबैण्ड-3, सादृश्य वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ts वेतन ₹ 5,400 /-(सातवें वेतनमान 
₹ 56,100-1,77,500, लेवल-10) में चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) के पद हेतु संस्तुत, डॉ० मिनाक्षी त्रिपाठी को कार्यभार 
ग्रहण करने की तिथि से चिकित्साधिकारी, एलोपैथिक के पद पर अस्थाई रूप से निम्न शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन 
fama कर, निम्न तालिका के कॉलम-6 में अंकित स्थान पर तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं:- 


[mo] चयनित विकित्साधिकारी | शूह जनपद |... स्थाई पता... पत्र व्यवहार का पता | तैनाती स्थान | चयनित चिकित्साधिकारी | गृह जनपद | स्थाई पता पत्र व्यवहार का पता | तैनाती स्थान | 


का नाम 


sto मिनाक्षी त्रिपाठी पुत्री क0रा0बी०औ0, 
श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी लेन नं०-2, wera late, लेन नं०-2,  |हरिद्वार, सिडकुल 


रोड, देहरादून, सहस्त्रधारा रोड, 
उत्तराखण्ड-248001.. दिहरादून, 
उत्तराखण्ड-248001 


(1) यदि डॉ० मिनाक्षी त्रिपाठी के चरित्र सत्यापन एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात्‌ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति 
हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति,/सेवा उत्तराखण्ड अस्थाई सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) 
नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अनुसार निरस्त/समाप्त कर दी जायेगी। 


(2) संबंधित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ--पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की 
रिपोर्ट एवं अन्य जाति प्रमाण-पत्र अथवा स्थाई निवास प्रमाण-पंत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान 
में आता है, तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जायेगी और इस संबंध में उनका कोई 
भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। 


(3) सम्बन्धित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण, मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा और उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ 
घोषित किए जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने दिया जायेगा। अभ्यर्थी अपने नियुक्ति-पत्र सहित 
अपनी तैनाती के अपर मण्डलीय निदेशक से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय 
निदेशक द्वारा मण्डलीय मेडिकल बोर्ड से वांछित परीक्षण कराकर, अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र संबंधित 
अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थी 
का प्रकरण राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को संदर्भित किया जायेगा। 

(4) नियुक्त किए जा रहे चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों 
के अन्तर्गत are महंगाई ad तथा अन्य भत्ते भी देय att) उत्तराखण्ड सरकार, चिकित्सक (एलोपैथिक) 
प्राइवेट प्रैक्टिस पर उत्तर प्रदेश निर्बन्धन नियमावली, 1983 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अन्तर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस 
की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस aff भत्ता देय होगा। 

(5) सम्बन्धित अभ्यर्थी को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे यथास्थिति राज्य सरकार के 
नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। 
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(6) 


(7) 
(8) 


सम्बन्धित नवनियुक्त अभ्यर्थी 04 माह के अन्दर अपने यद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। इस अवधि के भीत्तर 
वे अपनी तैनाती हेतु निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष उपस्थित होंगे तथा 
we (8) में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपनी तैनाती हेतु निदेशक को 
अपनी योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा। : 


नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। 

अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे:- 

() अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के संबंध में एक घोषणा-पत्र। 

(॥) उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा किए गए स्थाई रजिस्ट्रेशन की दो प्रतियाँ। 

(॥) ओथ एलिजियन्स का प्रमाण-पत्र। 

(४) सीक्रेट एक्ट की जानकारी होने का प्रमाण-पत्र। 

(V) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र। 

(Vi) लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात्‌ उन्हें सरकारी सेवा के 
लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके लिए वह किसी 
क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। 

il) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा-पत्र। 

Will) गढ़वाल/ कुमायूँ के मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र। 

(१0) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवासी एवं जाति से संबंधित प्रमाण-पत्रों की एक-एक प्रमाणित प्रतियाँ एवं 
उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण-पत्र। 

00 दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन 
से पूर्णरूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी या रिश्तेदार न हों। 

XK) केन्द्र / राज्य सरकार के अधीन की गई सेवाओं का अद्यतन घोषणा-पत्र। 


2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत तैनात किए जा रहे अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्यैष्ठता उत्तराखण्ड 


चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त योग्यता वरिष्ठता क्रम के आधार पर, इस संबंध में प्रभावी नियमों के आधार पर 
अंवधारित की जायेगी। 


नियुक्ति / तैनाती 
21 अगस्त, 2018 go 


संख्या 2007 / VIII / 18-(ई0एस0०आई0) ,/ 2018-उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, कर्मचारी राज्य 


बीमा योजना के अन्तर्गत वेतनबैण्ड-3, सादृश्य वेतनमान ₹ँ 15,600--39,100, ग्रेड वेतन रे 5,400 /-(सातवें वेतनमान 
Z 56,100-1,77,500, लेवल-10) में चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) के पद हेतु संस्तुत, slo कंचन aa ठाकुर को 
कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चिकित्साधिकारी, एलोपैथिक के पद पर अस्थाई रूप से निम्न शर्तों /प्रतिबन्धों के 
अधीन नियुक्‍त कर, अग्रसारित तालिका के कॉलम-6 में अंकित स्थान पर तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- - 
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चयनित 
Bester गृह जनपद पत्र व्यवहार का पता | तैनाती स्थान 


लिए आज लाए 


522 
क्र 
a 


0 
0 


1. | Slo कंचन aq ठाकुर देहरादून |54—A, Preqaren, 54—A, निम्बूवाला, Portodiosito, 
पुत्री श्री धीरेन्द्र चन्द ठाकुर wel कैन्ट, देहरादून, 1गढ़ी कैन्ट, देहरादून, लालकुआं 
उत्तराखण्ड--248003.. |उत्तराखण्ड--248003 


(1) यदि sio कंचन we ठाकुर के चरित्र सत्यापन एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात्‌ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में 
नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, at उनकी यह नियुक्ति /सेवा उत्तराखण्ड अस्थाई सरकारी सेवक 
(सेवा समाप्ति) नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अनुसार निरस्त,समाष्त कर दी जायेगी। 

(2) संबंधित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की 
रिपोर्ट एवं अन्य जाति प्रमाण-पत्र अथवा स्थाई निवास प्रमाण-पत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान 
में आता है, तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जायेगी और इस संबंध में उनका कोई 
भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। 

(3) सम्बन्धित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण, मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा और उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ 
घोषित किए जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने दिया जायेगा। अभ्यर्थी अपने नियुक्ति-पत्र सहित 
अपनी तैनाती के अपर मण्डलीय निदेशक से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय 
निदेशक द्वारा मण्डलीय मेडिकल बोर्ड से वांछित परीक्षण कराकर, अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र संबंधित 
अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थी 
का प्रकरण राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को संदर्भित किया जायेगा। 


(4) नियुक्त किए जा रहे चिकित्साधिकारी को उक्त वेत्तनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों 
के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। उत्तराखण्ड सरकार, चिकित्सक (एलोपैथिक) 
प्राइवेट प्रैक्टिस पर उत्तर प्रदेश निर्बन्धन नियमावली, 1983 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अन्तर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस 
की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस at भत्ता देय होगा। 


(5) सम्बन्धित अभ्यर्थी को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे यथास्थिति राज्य सरकार के 
नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। 


(6) सम्बन्धित नवनियुक्त अभ्यर्थी 014 माह के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। इस अवधि के भीतर 
वे अपनी तैनाती हेतु निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष उपस्थित होंगे तथा 
WER (8) में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपनी तैनाती हेतु निदेशक को 
अपनी योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा। 


(7) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। 
(8) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे:- 
() अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के संबंध में एक घोषणा-पत्र। 
(॥) उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा किए गए स्थाई रजिस्ट्रेशन की दो प्रतियाँ। 
(॥) ओथ एलिजियन्स का प्रमाण-पत्र। 


(V) सीक्रेट एक्ट की जानकारी होने का प्रमाण-पत्र | 
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(५) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र | 


WV) लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात्‌ उन्हें सरकारी सेवा के 
लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके लिए वह किसी 
क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। 

Vil) एक से अधिक जीवित पति,पत्नी न होने का घोषणा-पफ्त्र। 

Vil) गढ़वाल /कुमायूँ के मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र | 
(00) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवासी एवं जाति से संबंधित प्रमाण-पत्रों की एक-एक प्रमाणित प्रत्तियाँ एवं 
उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण-पत्र। 
(९0 दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन 
से wher से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी या रिश्तेदार न हों। 


(५) केन्द्र /राज्य सरकार के अधीन की गई सेवाओं का अद्यतन घोषणा-पत्र। 


co 


2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत तैनात किए जा रहे अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तराखण्ड 


चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त योग्यता वरिष्ठता क्रम के आधार पर, इस सबंध प्रभाव। नियमा क आधार पर 
अवधारित की जायेगी। 
आज्ञा से, 
हरबंस सिंह चुघ, 
सचिव | 


पी०0एस0०यू0 (आर0ई0) 40 हिन्दी गजट /563-भाग 1-2018 (कम्प्यूटर /रीजियो)। 
मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की | 


पंजीकरण संख्या-यू0ए0 / डी0एओ० / डी0०डी0एन0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


.रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 ई0 (आश्विन 14, 1940 शक Wad) 


| भाग 1-क 
नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्‍न विभागों 
के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया 


UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION 
Notification 


September 14, 2018 


No. F-9(29)/RG/UERC/2018/852--In exercise of powers conferred under section 61 read with section 181 of the 
Electricity Act, 2003, and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Uttarakhand 
Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely: 


PARTI 
PRELIMINARY 


pp 


Short Title, extent and Commencement 
(1) These Regulations may be called the Uttarakhand Ekctricity Regulatory Commission (Terms and Conditions 
for Determination of Multi Year Tariff) Regulations, 2018, in short, UERC Tariff Regulations, 2018. 


(2) These Regulations shall extend to the whok of the State of Uttarakhand 


(3) These Regulations shall be applicabke for determination of tariffin all cases covered under these Regulations 
from FY 2019-20 onwards and upto FY 2021-22, ie. from April 1, 2019 to March 31, 2022. 


Scope of Regulations 


Sd 


(1) These Regulations shall apply in the following cases:-- 


a) Supply of electricity by a Generating Company to a Distribution Licensee: 

Provided that the Commission may, in case of shortage of supply of electricity, fix the minimum and 
maximum ceiling of tariff for sale or purchase of electricity in pursuance of an agreement, entered into 
between a Generating Company and a Licensee or between Licensees, for a period not exceeding one year 
to ensure reasonable prices of electricity; 
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b) 


० 
d) 


Intra-State transmission of electricity; 
SLDC Charges; 
Retail supply of electricity; 


Provided that in case of distribution of electricity in the same area by two or more 
Distribution Licensees, the Commission may, for promoting competition among 
Distribution Licensees, fix only maximum ceiling of tariff for retail sale of 
electricity; 


Provided further that where the Commission has permitted open access to any 
category of consumers under section 42 of the Act, the Commission shall determine 
the wheeling charges, cross-subsidy surcharge, additional surcharge and other 
open access related charges in accordance with these Regulations and the UERC 
Intra-State Open Access Regulations as amended from time to time. 


(2) These Regulations shall not apply for determination of tariff in case of the following: 


(a) 


(b) 


Generating stations whose tariff has been discovered through a transparent process 
of bidding in accordance with the competitive bidding guidelines notified by the 
Central Government and adopted by the Commission under Section 63 of the Act. 

Generating stations of renewable sources of energy, which shall be governed by 
UERC RE Regulations as amended from time to time or any subsequent enactment 


thereof. 


(3) For all purposes, including the review matters pertaining to the period till 31.03.2019, 
the issues related to determination of tariff shall be governed by the Regulations 
prevalent during that period. 


3. Definitions 


In these Regulations, unless the context otherwise requires, 


(1) 


“Accounting Statement” means for each financial year, the following statements, 

namely- 

a). Balance sheet, prepared in accordance with the form contained in Part I of Schedule 
Ill to the Companies Act, 2013 as amended from time to time; 

b) Cash flow statement, prepared in accordance with the Accounting Standard on 
Cash Flow Statement (AS-3) of the Institute of Chartered Accountants of India or 
Ind AS 7 issued by the Accounting Standard Board; 

c) Cost records prescribed by the Central Government under Section 128(1) of the 
Companies Act, 2013; 

d) Together with notes thereto, and such other supporting statements and information 
as the Commission may direct from time to time; 

e) Profit and loss account, complying with the requirements contained in Part II of 
Schedule III to the Companies Act, 2013; 

f) Report of the statutory auditors’; 


Provided that in case of any local authority engaged in the business of distribution of 
electricity, the Accounting Statement shall mean the items, as mentioned above, 
prepared and maintained in accordance with the relevant Acts or Statutes as applicable 
to such local authority. 
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(2) 
(8) 


5) 


(7) 


(8) 


“Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), including amendments thereto. 


“Additional Capitalisation” means the capital expenditure actually incurred or 
projected to be incurred, after the date of commercial operation of the Project and 
admitted by the Commission after prudence check subject to provisions of Regulation 
22. 


“Ageregate Revenue Requirement” means the requirement of the Transmission 
Licensee or the Distribution Licensee or Generating Company or SLDC for recovery, 
through tariffs, of all the allowable expenses and return pertaining to its 
Licensed/Regulated Business for a particular financial year, in accordance with these 
Regulations; 


“Allocation Statement” means for each financial year, a statement in respect of each of 
the separate businesses of the Licensees/Generating Company/SLDC, showing the 
amounts of any revenue, costs, assets, liabilities, reserves or provisions, which has been 
either; 


a) Charged from or to each such separate business together with a description of the 
basis of that charge; or 


b) Determined by apportionment or allocation between the Licensed/Regulated 
Business and every other separate business of the Licensee/Generating Company, 
together with a description of the basis of the apportionment or allocation; 


Provided that such allocation statement in respect of a generating station shall be 
maintained in a manner so as to enable tariff determination, stage-wise, unit-wise 
or for the whole generating station. 


“Applicant” means a Generating Company or a Transmission Licensee or a 
Distribution Licensee or SLDC who has made an application/ Petition for determination 
of Aggregate Revenue Requirement and/or tariff or an application for Annual 
Performance Review in accordance with the Act and these Regulations and includes a 
Generating Company or a Transmission Licensee or a Distribution Licensee or SLDC 
whose tariff is the subject of a review by the Commission either suo-moto or on a 
petition filed by any interested or affected person or as part of an Annual Performance 
Review; 


“Auditor” means an auditor appointed by the generating company or licensee or SLDC, 
as the case may be, in accordance with the provisions of Sections 224, 233B and 619 of 
the Companies Act, 1956 (1 of 1956)], as amended from time to time or Chapter X of the 
Companies Act, 2013 (18 of 2013), or any other law for the time being in force; 


“Auxiliary Energy Consumption” in relation to a period, in case of generating station 
means the quantum of energy consumed by auxiliary equipment of the generating 
station, such as the equipment used being used for the purpose of operating plant and 
machinery including switchyard of the generating station and transformation losses 
within the generating stations and shall be expressed as a percentage of the sum of 
gross energy generated at the generator terminals of all the units of the generating 
station, 


Provided that the colony consumption and other facilities of a Generating Station and 
the power consumed for construction works at the Generating Station shall not be 
included as part of the Auxiliary Energy Consumption for the purpose of these 
Regulations. 
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(18) 


(19) 
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“ Availability” in relation to a transmission system for a given period means the time in 
hours during that period in which the transmission system is capable of transmitting 
electricity at its rated voltage to the delivery point and shall be expressed in percentage 
of total hours in the given period; 


“Base year” means the year which is two financial years preceding the first year of the 
Control Period and for the Control Period covered by these Regulations, the base year 
shall be FY 2017-18; 


“Beneficiary” in relation to a generating station means a person purchasing electricity 
generated at such generating station whose tariff is determined under these 
Regulations; and in relation to the transmission business means the person who has 
contracted the transmission capacity on payment of transmission charges. 


“Block” in relation to a combined cycle thermal generating station includes combustion 
turbine - generators, associated waste heat recovery boilers, connected steam turbine ~ 
generators and auxiliaries; 


“Capital Cost” means the Capital Cost as determined in accordance with Regulation 21; 
“CERC” means the Central Electricity Regulatory Commission; 


“Change in law” means occurrence of any of the following events having implication 
for the generating station or the transmission system or distribution system or SLDC’s 
operations covered by these Regulations: 


a) Enactment, bringing into effect, adoption, promulgation, amendment, modification 
or repeal of any law; or 


b) Change in interpretation or application of any Indian law by a competent court, 
Tribunal or Indian Governmental Instrumentality which is the final authority 
under law for such interpretation or application; or 


c) Change by any competent statutory authority, in any condition or covenant of any 
consent or clearances or approval or licence available or obtained for the project; or 


d) Coming into force or change in any bilateral or multilateral agreement/treaty 
between the Government of India and any other Sovereign Government. 


“Commission” means the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission constituted 
under Section 82 of the Electricity Act, 2003; 


“Control period” means a period of three financial years from April 1, 2019 to 
March 31, 2022, for which the principles of determination of revenue requirement and 
tariff are specified in these Regulations; 


“Conventional Power Plants” means gas based thermal, or hydro generating stations of 
capacity exceeding 25 MW. 


“Cut-off Date’ means 31s March of the year closing after two years of the year of 
commercial operation of whole or part of the project, and in case the whole or part of 
the project is declared under commercial operation in the last quarter of a year, the cut- 
off date shall be 31st March of the year closing after three years of the year of commercial 
operation; 


Provided that the cut-off date may be extended by the Commission if it is proved on the 
basis of documentary evidence that the capitalization could not be done within the cut- 
off date for reasons beyond the control of the project developer; 
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(20) “Date of commercial operation” or ‘COD’ of a generating station or unit or block thereof 
or a transmission system or element thereof shall be determined as under: 


a) 


b) 


० 


Date of commercial operation in case of a generating unit or block of the thermal 
generating station shall mean the date declared by the generating company after 
demonstrating the maximum continuous rating (MCR) or the installed capacity 
(IC) through a successful trial run after notice to the beneficiaries, if any, and in 
case of the generating station as a whole, the date of commercial operation of the 
last generating unit or block of the generating station: 


Date of commercial operation in relation to a generating unit of hydro generating 
station shall mean the date declared by the generating company from 00:00 hour 
after the scheduling process in accordance with the Grid code, is fully 
implemented, and in relation to the generating station as a whole, the date 
declared by the generating company after demonstrating peaking capability 
corresponding to installed capacity of the generating station through a successful 
trial run: 


Provided that: 


(i) Where the beneficiaries have been tied up for purchasing power from the 
generating station, the trial run shail commence after seven days notice by 
the generating company to the beneficiaries and scheduling shall commence 
from 0000 hr after completion of the trial run: 


(ii) The generating company shall certify to the effect that the generating station 
meets the key provisions of the technical standards of Central Electricity 
Authority (Technical Standards for Construction of Electrical plants and 
electric lines) Regulations, 2010 and Grid Code: 


(iii) In case a hydro generating station with pondage or storage is not able to 
demonstrate peaking capability corresponding to the installed capacity for 
the reasons of insufficient reservoir or pond level, the date of commercial 
operation of the last unit of the generating station shall be considered as the 
date of commercial operation of the generating station as a whole, and it will 
be mandatory for such hydro generating station to demonstrate peaking 
capability equivalent to installed capacity of the generating unit or the 
generating station as and when such reservoir/pond level is achieved: 


(iv) If a run-of-river hydro generating station or a generating unit thereof is 
declared under commercial operation during lean inflows period when the 
water inflow is insufficient for such demonstration of peaking capability, it 
shall be mandatory for such hydro generating station or generating unit to 
demonstrate peaking capability equivalent to installed capacity as and when 
sufficient water inflow is available. 


(v) The certificate regarding commissioning of the generating station and 
compliance of all the Rules and Regulations in this regard and also of the 
CEA Technical Standards for Construction’ of Electric Plants and Electric 
Lines Regulations, 2010, shall be signed by CMD/CEO/MD of the company 
subsequent to its approval by the Board of Directors in the format enclosed at 
Appendix - V: 

Date of commercial operation in relation to a transmission system shall mean the 

date declared by the transmission licensee from 00:00 hour of which an element of 

the transmission system is in regular service after successful trial operation for 

transmitting electricity at rated voltage: 
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Provided that: 

(i) Clearance from the Electrical Inspector as prescribed in the Rules would be 
required before charging any transmission line or substation. 

(ii) Where the transmission line or substation is dedicated for evacuation of 
power from a particular generating station, the generating company and 
transmission licensee shall endeavour to commission the generating station 
and the transmission system simultaneously as far as practicable and shall 
ensure the same through appropriate Transmission Service Agreement in 
accordance with Regulation 20 of these Regulations: 

(iii) In case a transmission system or an element thereof is prevented from regular 
service for reasons not attributable to the transmission licensee or its supplier 
or its contractors, the transmission licensee shall approach the Commission 
through an appropriate application for approval of the date of commercial 
operation of such transmission system or an element thereof. The 
Commission in such cases, may approve the date of commercial operation 
prior to the transmission system or an element coming into regular service. 

(iv) In case of a Distribution Licensee, date of commercial operation shall mean 
the date of charging the electric line or sub-station of a Distribution Licensee 
to its rated voltage level or seven days after the date on which it is declared 
ready for charging by the Distribution Licensee, but is not able to be charged 
for reasons not attributable to its suppliers or contractors, whichever is 
earlier: 

Provided that clearance from the Electrical Inspector as prescribed in the 
Rules would be required before charging any HT/EHT line or substation. 
Provided that the date of commercial operation shall not be a date prior to the 
scheduled date of. commercial operation mentioned in power purchase 
agreement or the implementation agreement or the transmission service 
agreement or wheeling agreement or the investment approval, as the case 
may be, unless mutually agreed to by all Parties, 

(21) “Day” means the 24 hour period starting at 0000 hour; 

(22) “Declared Capacity” or “DC” in relation to a generating station means, the capability to 
deliver ex-bus electricity in MW declared by such generating station in relation to any 
time-block of the day or whole of the day, duly taking into account the availability of 
fuel or water, and subject to further qualification in the relevant Regulation; 

(23) “De-capitalization” for the purpose of the tariff under these regulations, means 
reduction in Gross Fixed Assets of the project corresponding to the removal/ deletion of 
assets as admitted by the Commission; 

(24) “Design Energy” means the quantum of energy which can be generated in a 90% 
dependable year with 95% installed capacity of the hydro generating station; 

(25) “Deviation Settlement Charges” (DSM charges) means DSM charges as defined in 
UERC (Deviation Settlement Mechariism and Related matters) Regulations, 2017, as 
amended from time to time or any subsequent re-enactment thereof, 

(26) “Distribution Business” means the business of operating and maintaining a distribution 
system for supplying electricity in the area of the supply of the Distribution Licensee; 

(27) “Distribution loss” means the energy losses in the distribution system of a distribution 


licensee including auxiliary power consumption in the sub-station for the purpose of 
ait-conditioning, lightning, battery charging, accessories of sub-station equipments etc; 
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(28) “Element” in respect of a transmission system shall mean an asset which has been 
distinctively defined under the scope of the project in the Investment Approval; 


(29) “Existing Generating Station” or “Existing project” means the generating station or 
project which has achieved COD prior to 01.04.2019; 


(30) “Expected Revenue from Tariff and Charges” means the revenue estimated to accrue to 
the Licensee/ Generating Company /SLDC from the Licensed/ Regulated Business at the 
prevailing tariffs; 


(31) “Expenditure incurred” means the fund, whether equity or debt or both, actually 
deployed and paid in cash or cash equivalent, for creation or acquisition of a useful 
asset and does not include commitments or liabilities for which no payment has been 
released, 


(32) “Extended Life” means the life of a generating station or unit thereof or transmission 
system or element thereof beyond the period of useful life, as may be determined by the 
Commission on case to case basis; 


(33) “Financial year” means a period commencing on Ist April of a calendar year and 
ending on 31st March of the subsequent calendar year; 


(34) “Force Majeure Event” means, with respect to any party, any event or circumstance 
which is not within the reasonable control of, or due to an act or omission of, that party 
and which, by the exercise of reasonable care and due diligence, that party is not able to 
prevent, including, without limiting the generality of the foregoing: 


a) Acts of God like lightning, landslide, storm, action of the elements, earthquakes, 
flood, drought and natural disaster or exceptionally adverse weather conditions; 


b) Any act of public enemy, wars (declared or undeclared), blockades, embargo, 
insurrections, riots, revolution, sabotage, terrorist or military action ,vandalism and 
civil disturbance; 


c) Unavoidable accident, fire, explosion, radioactive contamination and_ toxic 
dangerous chemical contamination; 


d) Any shutdown or interruption of the grid, which is required or directed by the 
State or Central Government or by the Commission or the State Load Despatch 
Centre; and any shut down or interruption, which is required to avoid serious and 
immediate risks of a significant plant or equipment failure; 


(35) “Generation Business” means the business of production of electricity from a generating 
station; 


(36) “Generation Tariff’ means tariff for ex-bus supply of electricity from a generating 
station; 


(37) “Generating Unit” in relation to a thermal generating station (other than combined cycle 
thermal generating station) means steam generator, turbine-generator and auxiliaries, or 
in relation to a combined cycle thermal generating station, means turbine-generator and 
auxiliaries; and in relation to a hydro generating station means turbine-generator and its 
auxiliaries; 

(38) “Generating Station” means any station for generating electricity, including any 
building and plant with step-up transformer, switch-gear, switch yard, cables or other 
appurtenant equipment, if any, used for that purpose and the site thereof; a site 
intended to be used for a generating station, and any building used for housing the 
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operating staff 014 generating station, and where electricity is generated by water- 
power, includes penstocks, head and tail works, main and regulating reservoirs, dams 
and other hydraulic works, but does not in any case include any sub-station; 


“Grid Code” means the UERC (State Grid Code) Regulations, 2016 as amended from 
time to time 


“Gross Calorific Value” or “GCV” in relation to a thermal generating station means the 
heat produced in kCal by complete combustion of one standard cubic meter of gaseous 
fuel; 


“Gross Station Heat Rate” or “GHR” means the heat energy input in kCal required to 
generate one kWh of electrical energy at generator terminals of a Thermal Generating 
Station; 


“Indian Governmental Instrumentality” means the Government of India, Governments 
of State (where the project is located) and any ministry or department or board or 
agency or.other regulatory or quasi judicial authority controlled by Government of 
India or Government of State, where the project is located; 


“Infirm Power” means electricity injected prior to commercial operation of the Unit or 


block of the generating station; 


“Installed Capacity” means the summation of the name plate capacities of all the Units 
of the generating station or the capacity of the generating station (reckoned at the 
generator terminals) as admitted by the Commission from time to time; 


“Interconnection Point” means the point where the power from the power station 
switchyard bus of the Seller is injected into the interstate/intrastate transmission 
system, as the case may be (including the dedicated transmission line connecting the 
power station with the intrastate transmission system): 


“Inter-State generating station” or “ISGS” has the meaning as assigned in the Indian 
Electricity Grid Code specified by the Central Commission; 


“TIntra-State generating station” shall mean a generating station or a captive generating 
plant (CGP) which is not an Inter-State generating station; 


“Investment Approval” means approval by the Commission or in case of a generating 
Company by the CEA or Board of the generating company, as the case may be, 
conveying administrative sanction for the project including funding of the project and 
the timeline for the implementation of the project. 


Provided that the date of Investment Approval shall be reckoned from the date of the 
approval by the Commission or in case of a generating company the date of 
resolution/ minutes of the Board/approval by competent authority; 


“Long-term transmission customer' means a person having a transmission service 
agreement for more than seven years with the transmission licensee including deemed 
transmission licensee to use Intra-State transmission system by paying transmission 
charges; 


“Maximum Continuous Rating” or “MCR” in relation to a generating unit of the 
thermal generating station means the maximum continuous output at the generator 
terminals, guaranteed by the manufacturer at rated parameters, and in relation toa 
block of a combined cycle thermal generating station means the maximum continuous 
output at the generator terminals, guaranteed by the manufacturer with water or steam 
injection (if applicable) and corrected to 50 Hz grid frequency and specified. site 
conditions; 
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(51) 
(52) 


(53) 


(95) 


(56) 


57 


58) 


(59) 


(60) 


“New Project” means the Project achieving COD or anticipated to be achieving COD on 
or after 01.04.2019; 


“Non-Tariff Income” means income other than income from tariff derived by use of 
assets of core business and may include proportion of income from other business; 


“Normative Annual Plant Availability Factor” or “NAPAF” in relation to a thermal 
generating station means the availability factor specified in Regulation 47(1)(a) and in 
relation to a hydro generating station means the availability factor specified in 
Regulation 47(1)(b) and 47(1)(c); 

“Operation and maintenance expenses” or “O&M expenses” means the expenditure 
incurred on operation and maintenance of the Company or of a particular project and 
includes the expenditure on manpower, repairs, spares, consumables, insurance and 
overheads but excludes fuel expenses and water charges; 


“Original project cost” means the capital expenditure incurred by the Generating 
Company or the Licensees or SLDC, as the case may be, within the original scope of the 
project up to the date of commercial operation as admitted by the Commission; 


“Other Business” means any business undertaken by a Transmission Licensee under 
Section 41 of the Act or by a Distribution Licensee under Section 51 of the Act for 
optimum utilization of the assets of such Transmission Licensee or of such Distribution 
Licensee; 


“Plant Availability Factor (PAF)” in relation to a generating station for any period 
means the average of the daily declared capacities (DCs) for all the days during that 
period expressed as a percentage of the installed capacity in MW, reduced by the 
normative auxiliary energy consumption; 


“Plant Load Factor (PLF)” in relation to thermal generating station or unit for a given 
period means the total sent out energy corresponding to scheduled generation during 
the period, expressed as a percentage of sent out energy corresponding to installed 
capacity in that period and shall be computed in accordance with the following formula: 


N 
SGi 


LE 7 => t Se रु 
ia 2 ivxiCx(i00 — AUX” 


Where, ; 

IC = Installed Capacity of the generating station or unit in MW, 

SGi= Scheduled Generation in MW for the ith time block of the period, 

N = Number of time blocks during the period, and 

AUXn = Normative Auxiliary Energy Consumption as a percentage of gross energy 
generation; 


“Project” means a Generating station or the Transmission system or a component in 
case of SLDC or the Distribution system, as the case may be, and in case of a multi- 
purpose hydro generating station includes all components of generating facility such as 
dam, intake water conductor system as apportioned to power generation, power 
generating station and generating units of the scheme; 


“Pradence Check” means scrutiny of reasonableness of capital expenditure incurred or 
proposed to be incurred, financing plan, use of efficient technology, cost and time over- 
run and such other factors as may be considered appropriate by the Commission for 
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(61) 


(67) 


(68) 


(69) 


(70) 


(71) 


(72) 
(73) 


(74) 


(75) 


determination of tariff. While carrying out the Prudence Check, the Commission shall 
look into whether the generating company or transmission licensee or distribution 
licensee or SLDC has been careful in its judgments and decisions and vigilant in 
executing the project; 


“Rated Voltage” means the manufacturer design voltage at which the transmission or 
distribution system is designed to operate and includes such lower voltage at which any 
transmission or distribution line is charged or for the time being charged in consultation 
with long-term transmission customers or Users; 


“Regular Service” means putting into use a transmission system or element 
thereof after successful trial operation and a certificate to that effect has been issued by 
the.concerned State / Regional Load Dispatch Centre (SLDC/RLDO); 


“Run-of-river generating station” means a hydro generating station which does not 
have upstream pondage; 


“Run-of-river generating station with pondage” means a hydro generating station with 
sufficient pondage for meeting the diurnal variation of power demand; 

“Scheduled energy” means the quantum of energy scheduled by the concerned Load 
Dispatch Centre to be injected into the grid by a generating station over a day; 
“Scheduled Commercial Operation Date” or ‘SCOD’ shall mean the date(s) of 
Commercial Operation of a generating station or generating unit or block thereof or 
transmission system or element thereof as indicated in the investment approval or as 
agreed in power purchase agreement or transmission service agreement as the case may 
be, whichever is earlier. 


“Scheduled generation” or “SG” at any time or for any period or time-block means 
schedule of ex-bus generation in MW or MWh given by the concerned Load Dispatch 
Centre; 


“Small gas turbine generating station” means and includes open cycle gas turbine or 
combined cycle generating stations with gas turbines having capacity of 50 MW or 
below; 


“Start Date or Zero Date” means the date indicated in the Investment Approval for 
commencement of implementation of the project and where no date has been indicated, 
the date of investment approval shall be deemed to be Start Date or Zero Date; 


“Storage type generating station” means a hydro power generating station associated 
with storage capacity to enable variation in generation of electricity according to 
demand; 


“Tariff” means the schedule of charges for either generation or transmission or 
wheeling and supply of electricity together with terms and conditions for application 
thereof, 


“Tariff period” means the period for which tariff or the Aggregate Revenue 
Requirement is determined by the Commission under these Regulations, 


“Time Block” means a block of 15 minutes starting from 00.00 hrs, unless the context 
requires otherwise, 


“Trading Business” means the business of purchase of electricity by the Trading 
Licensee or Distribution Licensee for resale of electricity to other Licensee or consumers 
or category of consumers; 


“Transmission Business” means the business of establishing or operating transmission 
lines; 
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(78) 


(79) 


(80) 


(81) 


(82) 


(83) 


“Transmission Loss” means the energy losses in the transmission system of a 
Transmission Licensee; 


“Transmission Service Agreement” means the agreement, contract, memorandum of 
understanding, or any such covenants, entered into between the Transmission Licensee 
and the user of the transmission service/ lines; 


“Transmission system” means a line or a group of lines with or without associated sub- 
station, and includes equipment associated with transmission lines and sub-stations; 


“Trial Run’ in relation to generating station or unit thereof shall mean the successful 
running of the generating station or unit thereof at maximum continuous rating or 
installed capacity for continuous period of 72 hours in case of unit of a thermal 
generating station or unit thereof and 12 hours in case of a unit of a hydro generating 
station or unit thereof: 


Provided that where the beneficiaries have been tied up for purchasing power from the 
generating station, the trial run shall commence after seven days notice by the 
generating company to the beneficiaries. 


“Trial operation” in relation to a transmission system or an element thereof shall mean 
successful charging of the transmission system or an element thereof for 24 hours at 
continuous flow of power, with requisite metering system, telemetry and protection 
system in service. 


“Useful life” in relation to a unit of a generating station and transmission/ distribution 
system from the COD shall mean the following, namely:- 


a) Hydro generating station - 35 years 

b) Gas/Liquid fuel based thermal generating station - 25 years 
c) Transmission line - 35 years 

‘d) AC and DC sub-station -25 years 

e) Gas Insulated Substation (GIS) - 25 year 

f) Distribution line and distribution systems - 35 years 


Provided that the useful life for AC and DC substations and GIS for which Notice 
Inviting Tender is floated on or after 01.04.2019 shall be considered as 35 years. 


Provided further that the extension of life of the projects beyond the completion of their 
useful life shall be decided by the Commission; 


“User” means a Transmission or Distribution Licensee, a Generating Company, a 
person who has set up a captive generating plant or a consumer availing open access, 
utilizing the transmission system of a Transmission Licensee or distribution system of a 
Distribution Licensee. 


“Year” means financial year ending on 31st March, and 
a) “Current Year” shall mean the year in which the petition for determination of tariff 
is filed, 
b) “Previous Year” shaii mean the year immediately preceding the current year, 
c) “Ensuing Year” shall mean the year following the current year. 


Words or expressions used in these regulations and not defined herein but defined in 
the Act shall bear the same meaning as in the Electricity Act, 2003 or any other 
regulations of the Commission, as amended from time to time, shall have the meaning 
assigned to them under the same. 
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PART II 
MULTI YEAR TARIFF FRAMEWORK GENERAL PRINCIPLES 
Multi-year Framework 
The Multiyear tariff framework shall be based on the following:- 


a)Business plan submitted by the applicant for the entire control period for the approval of 
the Commission prior to the beginning of the control period; 


b) Applicant’s forecast of expected ARR for each year of the control period, based on 
reasonable assumptions and financial & operational principles/parameters laid down 
under these Regulations submitted alongwith the MYT petition for determination of 
Aggregate Revenue Requirement and Tariffs for first year of the control period; 


c)Review of control period ending on 31.03.2019 shall also be taken up alongwith the 
ARR/ Tariff petition for the first year of ensuing control period; 


d) Trajectory for specific parameters as may be stipulated by the Commission based on 
submissions made by the Licensee, actual performance data of the Applicants and 
performance achieved by similarly placed utilities; 


e)Annual review of performance shall be conducted vis-a-vis the approved forecast and 
categorization of variations in performance into controllable factors and uncontrollable 
factors; : 


f) Sharing of excess profit or loss due to controllable and uncontrollable factors as per 
provisions of these Regulations. 


Control Period 


The Control Period under these Regulations shall be of three (3) financial years. The first 
application under these Regulations shall be made for the control period of three financial 
years starting from April 01, 2019 and upto March 31, 2022. 


Norms of operation to be ceiling norms 


The norms of operation specified herein are the ceiling norms and this shall not preclude the 
Commission from stipulating or the Generating Company, Transmission Licensee, 
Distribution Licensees, SLDC and the Beneficiaries from agreeing to improved norms of 
operation and in that case such improved norms shall be applicable for determination of 
tariff. 


Determination of Baseline 


The baseline values (operating and cost parameters) for the base year of the control period 
shall be determined by the Commission and shall be based on the approved values by the 
Commission, the latest audited accounts, estimates for the relevant year, prudence check and 
other factors considered by the Commission. 


The Commission may re-determine the baseline values for the base year based on the actual 
audited accounts of the base year. 


Business Plan 


(1) An Applicant shall submit, under affidavit and as per the UERC Conduct of Business 
Regulations as amended from time to time, a Business Plan by November 30, 2018, for 
the Control Period of three (3) financial years from April 1, 2019 to March 31, 2022; 


a) The Business Plan for the Generating Company shall be for the entire control period 
and shall, interalia, contain: 
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(i) Capital investment plan, which shall include details of the investments 
planned by the Generating Company for existing stations alongwith its cost- 
benefit analysis, yearly phasing of capital expenditure alongwith the source of 
funding, financing plan and corresponding capitalisation schedule. This plan 
shall be commensurate with R&M schemes and proposed efficiency 
improvements for various plants of the company; 


(ii) The capital investment plan shall show separately, on-going projects that will 
| spill over into the years under review, and new projects (along with 
justification) that will commence in the years under review but may be 
completed within or beyond the tariff period; 


(iii) The Generating Company shall submit plant-wise details of the capital 
structure and cost of financing (interest on debt and return on equity), after 
considering the existing market conditions, terms of the existing loan 

| agreements, risks associated in generation business and creditworthiness; 


(iv) Details related to major shut down of machines, if any; 
(v) Trajectory of performance parameters; 


b) The Business Plan for the Transmission Licenses shall be for the entire control 
period and shall, in teralia, contain- 


(i) Capital investment plan which should be commensurate with load growth and 
quality improvement proposed in the business plan alongwith its cost-benefit 
analysis. The investment plan should also include yearly phasing of capital 
expenditure alongwith the source of funding, financing plan and 
corresponding capitalisation schedule. The system augmentation/ expansion 
plan to be submitted as a part of Capital Investment Plan by the Transmission 
Licensee shall be consistent with the load growth forecast/ generation 
evacuation requirement during the control period. Further, the Capital 
Investment Plan shall be in conformity with the plans made by the 
CEA/CTU/ STU/ Distribution Licensee; 

(ii) The appropriate capital structure of each scheme proposed and cost of 
financing (interest on debt) and return on equity, terms of the existing loan 
agreements, etc; 


(iti) Transmission loss reduction trajectory for each year of the control period, 
including details of the measures proposed to be taken for achieving the target 
loss; 


c) The Business Plan for the Distribution Licenses shall be for the entire control period 
and shall, interalia, contain- 


(i) Sales/demand forecast for each customer category and sub-categories for 
each year of the control period; 


(ii) Distribution loss reduction trajectory for each year of the control period; 
including details of the measures proposed to be taken for achieving the 
target loss; 


(iii) Power procurement plan in case of long term, medium term and short term 
based on the sales forecast and distribution loss trajectory for each year of the 
business plan period; the power procurement plan may also include energy 
efficiency and demand side management measures, 


(iv) Collection efficiency improvement trajectory for each year of the control 
period; 


उत्तराखण्ड गजट, 06 अक्टूबर, 2018 Jo (आश्विन 14, 1940 शक सम्वत्‌) [भाग 4न्‍न्‍क 


(v) Capital investment plan considering the sales/demand forecast, power 
procurement plan, distribution loss trajectory, targets for quality of supply, 
etc. The capital investment plan shall be consistent with the perspective plan 
drawn by the State Transmission Utility (STU), and the investment plan 
should also include yearly phasing of capital expenditure alongwith the 
source of funding, financing plan and corresponding capitalisation schedule; 


(vi) The appropriate capital structure of each scheme proposed and cost of 

financing (interest on debt and return on equity), terms of the existing loan 

(vii) Details related to availability of power from renewable energy sources and 
actions proposed for complying with the RPO specified by the Commission. 

d) The Business Plan for the State Load Despatch Centre shall be for the entire control 


(i) Capital Investment Plan including phasing of expenditure and funding 


The Applicant shall also submit the details in respect of its manpower planning for the 
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agreements, etc; 
period and shall, interalia, contain- 
pattern; 
(ii) Estimated budget for the control period; 
(2) 
Conirol Period as part of Business Plan. 
(3) 


The Commission shall scrutinize and approve the business plan after following the due 
consultation process. 


9. Specific Trajectory for Certain Variables 


(1) 


(2) 


The.Commission shall stipulate a trajectory for certain variables having regard to the 
past performance as also the performance of similarly situated licensees/ generating 


- companies: 


Provided that the variables for which a trajectory shall be stipulated, shall include but 
shall not be limited to: 


a) Incase of Generating Stations: 
Generating station’s Availability, Station heat rate, Auxiliary consumption, etc. 
b) Incase of Transmission Licensee: 
Transmission losses, Transmission system availability, etc. 
c) Incase of Distribution Licensee: 
Supply availability, Wires availability, Distribution losses, Collection efficiency, 
etc.; 
Provided further that this trajectory should provide for sharing of gains and losses with 
the consumers on account of superior and inferior performance as against the targets 
prescribed. 
The trajectory stipulated by the Commission in accordance with these Regulations shall 
be incorporated by the applicant in its MYT Petition. 


10. MYT Petition for the Control Period 


() 


The applicant shall submit under affidavit and in accordance with UERC Conduct of 
Business Regulations as amended from time to time, the forecast of Aggregate Revenue 
Requirement and expected revenue from tariff for each year of the. Control Period, 
accompanied by fees applicable, latest by 30th November of the year previous to the 
start of the Control Period in the formats at Annexure-I specified by the Commission. 
Provided in case of new project(s), respective unit(s) and element(s), the applicant shall, 
in advance, make an application on or before 180 days prior to the anticipated date of 
commercial operation in the manner specified above. 
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(2) 


(3) 


(5) 


Forecast of Aggregate Revenue Requirement for each of the financial year of the Control 

Period: 

a) For projecting different components of Aggregate Revenue Requirement for each 
financial year of the Control Period, the Applicant shall develop a mathematical 
model. For this purpose, applicant may utilize suitable macro-economic variables, 
market indexes, past year’s trends etc. Applicant shall further submit a soft copy of 
the above model with all the formulas and linkages along with its MYT petition 
and petition for Annual Performance Review and Tariff determination. 


Forecast of expected revenue from tariff and charges: 


a) The applicant shall develop mathematical model for projecting the expected 
revenue from tariff and charges based on the following: 

(i) In the case of a Generating Company, based on prevailing generation tariffs 
as on the date of making the application and estimates of capacity allocated to 
Distribution Licensees and Open Access Customers and expected energy 
generation for each financial year of the Control Period; 

(ii) In the case of a Transmission Licensee, based on prevailing transmission 
tariffs as on the date of making the application and estimates of transmission 
capacity allocated to Transmission System Users which includes Open Access 
Customers for each financial year of the Control Period; 

(iii) In the case of a Distribution Licensee, based on prevailing retail & wheeling 
tariffs as on the date of making the application and estimates of quantum of 
electricity supplied to consumers in different categories and wheeled for open 
access consumers for each financial year of the Control Period; 

(iv) In case of SLDC, based on Fee and Charges as applicable on the date of 
making the application and allocated transmission capacity to users of intra 
State Transmission System. 

(v) Applicants shall submit a soft copy of the above model with all the formulas 
and linkages along with its MYT petition and petition for annual performance 
review and tariff determination. 

After examining the application, the Commission shall either- 

a) Pass an order approving the forecast of Aggregate Revenue Requirement and 
expected revenue from tariff and charges for the Control Period, subject to such 
modifications and conditions as it may specify in the said Order; or 

b) Reject the application for reasons to be recorded in writing. 


Provided that the applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard 
before rejecting his application. 
In its MYT Order, the Commission shall specify the variables included in the Aggregate 
Revenue Requirement and expected revenue from tariff and charges of the applicant 
that shall be reviewed by the Commission as part of the Annual Performance Review; 


Provided that such variables shall be limited to the major items of cost and revenue 
forecast of the applicant that in the Commission's opinion could have a material impact 
on the cost of supply of electricity to consumers in the State over the Control Period: 


Provided further that the variables, as may be stipulated by the Commission under 
Regulations below, shall form part of the Annual Performance Review, unless exempted 
by the Commission from such review in its Order. 


11. Preparation & submission of Annual Accounts, Reports etc. 
(1) Every Applicant shall prepare annual statement of accounts and also prepare annual 


reports and statistics, giving an account of its activities during the current and previous 
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year and likely to be undertaken in the remaining years of the MYT Control Period, 
including the ensuing year. The report of activities shall also indicate targets and 
achievements in respect of various performance parameters. These reports shall be 
furnished to the Commission in duplicate, by 30th November every year. 


(2) The Commission may also direct the Applicants to submit the half yearly accounting 
statements, as the Commission may require for reviewing their financial performance. 


(3) The Commission may also direct the Applicants to submit to the Commission or such 
other authority, as it may designate in this behalf, such additional information as the 
Commission may require for the performance of its functions. 


(4) The Commission at an appropriate time may specify the forms for preparation of separate 
regulatory accounts. 


12. Annual Performance Review 


(1) Under the multi-year tariff framework, the performance of the Generating Company or 
Transmission and Distribution Licensees or SLDC, shall be subject to an Annual 
Performance Review. 


(2) The Applicant shall under affidavit and as per the UERC Conduct of Business Regulations 
as amended from time to time, make an application for Annual Performance Review by 
November 30th of every year; 


Provided that the Applicant shall submit information to the Commission in such form as 
may be stipulated by the Commission from time to time, together with the Accounting 
Statements, extracts of books of account and such other details as the Commission may 
require to assess the reasons for and extent of any variation in financial performance 
from the approved forecast of Aggregate Revenue Requirement and expected revenue 
from tariff and charges. 


Provided further that the application for Annual Performance Review shall be submitted 
to and shall be dealt with by the Commission in the manner provided under these 
Regulations for submission of and dealing with an application for determination of tariff 
within the time limit specified in the Regulations for such application. 


(3) The scope of the Annual Performance Review shall be a comparison of the actual 
performance of the Applicant with the approved forecast of Aggregate Revenue 
Requirement and expected revenue from tariff and charges and shall comprise of 
following: 


a) A comparison of the audited performance of the applicant for the previous financial 
year with the approved forecast for such previous financial year and truing up of 
expenses and revenue subject to prudence check including pass through of impact 
of uncontrollable factors; 


b) Categorisation of variations in performance with reference to approved forecast 
into factors within the control of the applicant (controllable factors) and those 
caused by factors beyond the control of the applicant (un-controllable factors). 


c) Revision of estimates for the current and/or ensuing financial year, if required, 
based on audited financial results for the previous financial year; 


d) Computation of the sharing of gains and losses on account of controllable factors for 
the previous year. 


(4) Upon completion of the review, the Commission shall attribute any variations or expected 
variations in performance, for variables stipulated under this Regulation, to factors 
within the control of the applicant (controllable factors) or to factors beyond the control 
of the applicant (uncontrollable factors): 


भाग 1-6] 


उत्तराखण्ड गजट, 06 अक्टूबर, 2018 Yo (आश्विन 14, 1940 शक Wad) 693 


(5) The “uncontrollable factors” shall include such of the factors which are beyond the control 


factors are as follows: 


a) 
b) 


h) 


a) 


b) 


Force Majeure events, such as acts of war, fire, natural calamities, etc.; 


| 
| 
of, the applicant, as determined by the Commission. Some examples of uncontrollable 
| 
| 


Change in law, judicial pronouncements and Orders of the Central Government, 
State Government or Commission; 


Economy wide influences such as unforeseen changes in inflation rate, market 
interest rates, taxes and statutory levies; 


Variation in power purchase expenses for the Distribution Licensees etc.; 
Variation in freight rates; 


Variation on account of change in hydro-thermal mix due to adverse natural events; 
and 


Variation in number or mix of consumers or quantities of electricity supplied to the 
consumers. 


Primary fuel cost. 


(6) Some illustrative variations or expected variations in the performance of the applicant 
which may be attributed by the Commission to controllable factors shall include, but 
shall not be limited to, the following: 


Variations in capital expenditure on account of time and/or cost overruns on 
account of land acquisition issues; 


Efficiency in the implementation of a project not attributable to an approved 
change in scope of such project, change in statutory levies or force majeure events 
and Delay in execution of the project on account of contractor, supplier or agency 
of the generating company or transmission licensee or Distribution licensee or 
SLDC; 

Variations in technical and commercial losses; 

Bad debts; 

Variations in performance parameters; 

Variations in working capital requirements; 


Failure to meet the standards specified in the UERC (Standards of Performance) 
Regulations, 2007 as amended from time to time except where exempted in 
accordance with those Regulations; 


Variation in financing pattern due to variation in capital expenditure, 
Variation in quality of supply; 
Variation in operation & maintenance expenses; 


(7) Applicants may, as a result of additional information not previously known or available to 
them at the time the forecast under Regulation 10(2) was developed, apply for a 
modification in the approved forecast of Aggregate Revenue Requirement and expected 
revenue from tariff and charges for the remainder of the Control Period, as part of the 
Annual Performance Review. 


(8) The Commission may, as a result of additional information not previously known or 
available to it at the time the forecast under Regulation 10(2) was developed, if it so 
deems appropriate, either suo moto or on an application made by any interested or 
affected party, modify the approved forecast of Aggregate Revenue Requirement and 
expected revenue from tariff and charges for the remainder of the Control Period, as part 
of the Annual Performance Review. 
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(9) The Commission shall treat an application made to it under Regulation 8 and sub- 
Regulation (2) above in the same manner as the original application for determination of 
tariff and upon completion of such review, either approve the proposed modification 
with such changes as it deems appropriate or reject the application made for reasons to 
be recorded in writing. 


(10) Upon completion of the Annual Performance Review, the Commission shall pass an 
order recording- 
a) The approved aggregate gain or loss to the Applicant on account of uncontrollable 


factors and the mechanism by which the Applicant shall be allowed such gains or 
losses in accordance with Regulation 13; 


b) The approved aggregate gain or loss to the Applicant on account of controllable 
factors and sharing of such gains or such losses that may be shared in accordance 
with Regulation 14; 


c) The approved modifications to the forecast of the Applicant for the current and/or 
ensuing year, if any; 


The surplus/deficit determined by the Commission in accordance with these 
Regulations on account of truing up of the ARR of Applicant shall be carried forward to 
the ensuing financial year. 


13, Sharing of Gains and Losses on account of Uncontrollable factors 


(1) The approved aggregate gain or loss to the Applicant on account of uncontrollable 
factors shall be allowed as an adjustment in the tariff/charges of the Applicant over 
such period as may be specified in the Order of the Commission; 


(2) Nothing contained in sub-regulation (1) above shall apply in respect of any gain or loss 
arising out of variations in the price of fuel, which shall be dealt with as specified under 
relevant parts of the Regulations. 


14. Sharing of Gains and Losses on account of Controllable factors: 


(1) The approved aggregate gain and loss to the Applicant on account of controllable factors 
shall be dealt with in the following manner: 


a) 1/34 of such gain or loss shall be passed on as a rebate or allowed to be recovered 
in tariffs over such period as may be specified in the Order of the Commission; 


b) The balance amount of such gain or loss may be utilized or absorbed by the 
Applicant. 


15. Periodicity of Tariff determination 


(1) The Commission shall determine the tariff/charges, of a Generating Company/ 
Transmission Licensee/Distribution Licensees/SLDC covered under a multi-year tariff 
framework for each financial year during the Control Period, having regard to the 
following: 


a) The MYT principles specified under these Regulations; and 


b) The approved forecast of Aggregate Revenue Requirement and expected revenue 
from tariff and charges for such financial year, including approved modifications to 
such forecast; and 


c) Impact of truing up for previous financial year and performance review for the 
current financial year; and ४ 


d) Approved gains and losses to be allowed as pass through in tariffs, 
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The tariff and charges for recovery of ARR for a Transmission Licensee or a Distribution 
Licensee or a Generating Company or SLDC shail ordinarily be determined not more 
than once in a year, except in respect of any changes expressly permitted under the 
terms of fuel surcharge formula as may be specified under these Regulations on account 
of fuel cost and power purchase cost. 


16. Petition for determination of Tariff 


(1) 


(5) 


An application for determination of Tariff under the Act shall be made in such form and 
in such manner as specified in these Regulations, and accompanied by such fees as may 
be specified under the UERC (Fees and Fine) (First Amendment) Regulations, 2012 as 
amended from time to time. 


An application for determination of tariff for first year of the Control Period shall be 
made along with the Multi Year Tariff Petition for the Control Period under Regulation 
10 and the Petition for determination of Tariff for subsequent years of the Control 
Period shall be made along with Petition for Annual Performance Review under 


Regulation 12. 


The application for investment approval for the proposed schemes/ projects planned by 
the licensees or SLDC, for the ensuing year, shall be accompanied with the application 
for determination of tariff for the ensuing year in accordance with the provisions 
specified in Chapter VI of UERC (Conduct of Business) Regulations, 2014 as amended 
from time to time. 


The formats for furnishing information for calculating expected revenue and 
expenditure and for determining tariff shall be furnished in the formats specified for 
Generation, Transmission, Distribution and SLDC. Information submitted in these 
formats should be accompanied by supporting documents/calculations and soft copies. 


The Petition for determination of tariff shall include the following: 


a) A statement of the current tariff and all applicable terms and conditions and 
expected revenue from the current tariff for each year of the Control Period. 


b) A statement of proposed tariffs containing full details of calculation of any subsidy 
received, due or assumed to be due from the State Government, the purpose/ 
consumers to whom it is directed, and showing how the subsidy is reflected in the 
current and proposed tariff applicable to those consumers. This statement shall also 
include the tariff calculated without consideration of the subsidy for those 
consumers. The subsidy calculations shall also compare the situation for the period 
for which the tariff is to be implemented. 


c) A statement of the estimated change in annual revenues that would result from the 
proposed tariff changes in the period in which they are to be implemented...-—- 


व) If the proposed tariff is to be introduced after the start of a financial year, a 
statement of the proportion of revenue expected and quantities of electricity 
supplied under the proposed tariff modification during the remaining months of 
the financial year shall be included. 


e) In case of a Distribution Licensee, detailed calculations of voltage-wise cost. of 
supply, excluding external subsidies and cross-subsidies in respect of each 
category of consumer. 


f) Incase of a Distribution Licensee, a statement showing calculations of the amount 
of cross-subsidy in the existing tariff and in the proposed tariff. Such determination 
shall be as per the guidelines issued by the Commission. 
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(8) 


(9) 


(10 


7 


g) Anexplanatory note giving rationale for the proposed tariff changes. 


h) Any other information, as required by the relevant licence conditions or specified 
by the Commission. 


If a person holds more than one licence and/or is deemed to be Licensee for more than - 
one area of distribution or transmission, he shall submit separate calculations as above 
in respect of each licence or area of transmission or distribution. Similarly, a generating 
company shall submit generating station-wise calculations. 


A Distribution Licensee owning and operating a generating station shall maintain and 
submit separate accounts for generation business, its licensed business, and other 
businesses. 


The Transmission Licensee or Distribution Licensees or SLDC are required to file 
petition in a manner specified in Regulation 21(6) for ‘in-principle’ approval of all 
projects /schemes whose capital cost exceed the amount specified by the Commission in 
conditions of their respective licensee. 


Provided that where the Commission has given an ‘in-principle’ acceptance to the 
estimated capital cost and financing plan, it shall act as a guiding factor for applying 


prudence check on the actual capital expenditure. 


Tariff petitions will be-submitted in English. Soft copy of the Petition and the formats 
along with computations sheets and supporting document in MS Word and MS Excel 
format will also be submitted to the Commission. 


Notwithstanding anything contained in these Regulations, in case of delay/non- 
submission of the application for determination of tariff and annual performance 
review beyond one month from the scheduled date of submission, the Commission may 
initiate suo-moto proceedings for filing the said applications. 


Provided that in the event of the applicant not filing the application despite the 
aforesaid proceeding, the Commission may on its own, decide the tariff based on the 
information available with the Commission and after incorporating suitable 
adjustments, as deemed appropriate by the Commission. 


Provided further that the Commission may also pass directions under Section 129 
and/or Section 142 of the Act, if required. 


17, Review at the End of the Control Period 


(1) 


(2) 


(3) 


The end of the one control period may be the beginning of the next control period or as 
decided by the Commission. The Commission shall analyse the performance with 
respect to the targets set out at the beginning of the control period and shall determine 
the base value for the next control period, based on actual performance achieved, 
expected improvement and other relevant factors. 


The Commission shall undertake the annual review of performance of the final year of 
control period and truing-up of the immediately preceding final year of the control 
period with the ARR/tariff petition filed for the first year of the subsequent control 
period. The annual review of performance of the final year of control period and truing- 
up of the immediately preceding final year of the control period shall be undertaken 
based on the norms as defined in the Regulations prevalent for the financial year. 


The Commission shall upload the Petition filed under Regulation 8, 10, 12 and 16 above 
on its website, along with the details of all the information sought and received from the 
applicant with regard to the Petition for information of all the stakeholders. The 
Commission may also require the applicant to place such information in its website 
also. 
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18. Orders by Commission 


19. 


20 


(1) The Commission shall, within one hundred and twenty (120) days from the receipt of a 
complete application, i.e. from its admission and after considering all suggestions and 
objections received from the public: 


a) Issue an Order accepting the application with such modifications or such conditions 
as may be contained in such Order; or 


b) Reject the application for reasons to be recorded in writing if such application is not 
in accordance with the provisions of the Act and the Rules and Regulations made 
thereunder or the provisions of any other Law for the time being in force: 


Provided that an applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard 
before his application is rejected. 
(2) The tariff determined by the Commission shall come into force from the date provided in 
the Tariff Order. 
Publication of Tariff 


‘The applicants shall publish the tariff or tariffs approved by the Commission in at least two 
(2) English and two (2) local language daily newspapers having circulation in the area of 
licence and shall put up the approved tariff/tariff schedule on its website and make available 
for sale, a booklet containing such tariff or tariffs, as the case may be, to any person upon 
payment of reasonable reproduction charges; 


Provided that where the applicant is a Generating Company, the publication shall be in such 
newspapers as are widely circulated in the area of supply of the Distribution Licensee to 
whom the electricity is proposed to be supplied in terms of the Tariff Order and shall also be 
put up on the website of such Generating Company. 


Communication of Tariff orders 


The Commission shall, within seven days of making the Order, send a copy of the order to the 
Government of Uttarakhand, the Central Electricity Authority, applicant and respondents. 


PART II 
FINANCIAL PRINCIPLES FOR COMPUTING COSTS AND RETURN 


21. Capital Cost and capital structure 


(1) The Capital cost as determined by the Commission after prudence check in accordance 
with this regulation shall form the basis of determination of tariff for existing and new, 
projects of the Generating Company, Transmission Licensee, Distribution Licensee and 
SLDC. 


(2) The Capital cost of an existing project shall include the following: 


a) The capital cost admitted by the Commission prior to 01.04.2019 duly trued up as 
on 01.04.2019; 


b) Additional capitalization and de-capitalization for the respective year of tariff as 
determined in accordance with Regulation 22; and 


c) Expenditure on account of renovation and modernisation as admitted by this 
Commission in accordance with Regulation 23. 


(3) The Capital Cost of a new project shall include the following: 


a) The expenditure incurred or projected to be incurred up to the date of commercial 
operation of the project; 
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9) Interest during construction and financing charges, on the actual amount of loan. 


c) Interest during construction and Incidental Expenditure during construction as 
computed in accordance with Regulation 21(9) & 21(10) of these Regulations; 


d) Capitalised Initial spares subject to the ceiling rates specified in Regulation 21(11) of 
these Regulations; 


e) Expenditure on account of additional capitalization and de-capitalisation 
determined in accordance with Regulation 22 of these regulations; 


f) Adjustment of revenue due to sale of infirm power in excess of fuel cost prior to the 
CoD as specified under Regulation 45 of these regulations; and 


g) Adjustment of any revenue earned by the generating company, transmission 
licensee and distribution licensee by using the assets before CoD. 


(4) The capital cost in case of new hydro generating station shall also include: 


a) Cost of approved rehabilitation and resettlement (R&R) plan of the project in 
conformity with National R&R Policy and R&R package as approved; and 


b) Cost of developer’s 10% contribution towards Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran 
Yojana (RGGVY) project in the affected area. 


(5) The following shall be excluded or removed from the capital cost of the existing and new 
project: 


a) The assets forming part of the project, but not in use; 
b) Decapitalisation of Asset; 


c) Incase of hydro generating station any expenditure incurred or committed to be 
incurred by a project developer for getting the project site allotted by the State 
government by following a two stage transparent process of bidding; and 


d) the proportionate cost of land which is being used for generating power from 
generating station based on renewable energy: 


Provided that any grant received from the Central or State Government or any 
statutory body or authority for the execution of the project which does not carry 
any liability of repayment shall be excluded from the Capital Cost for the purpose 
of computation of interest on loan, return on equity and depreciation; 


6) Petition for ‘in principle’ approval of capital cost: 
P 121४ app: 12 


Any licensee intending to establish, operate and maintain or augment capacity of a 
transmission system or distribution system or SLDC shall file an application/ petition 
under affidavit to the Commission in accordance with UERC (Conduct of Business) 
Regulations, 2014 as amended from time to time for ‘in principle’ approval of the project 
capital cost and financing plan before taking up a project. The application/ petition of 
transmission system or distribution system or SLDC for investment approval shall 
clearly provide the purpose of the project as follows: 


a) The transmission application/petition shall consist of information on system 
strengthening, load growth, etc. as may be relevant for particular utility, its cost- 
benefit analysis and other details such as location of the project, site specific 
features, break up of capital cost, financial package, performance parameters, 
commissioning schedule, reference price level, estimated completion cost including 
foreign exchange component (if any), environment standards prescribed and to be 
achieved, etc: 
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(9) 


b) The distribution application/petition shall consist of information on system 
strengthening, loss reduction, to meet load growth, fulfill obligations under UERC 
(Standards of Performance) Regulations, 2007 etc financial package, performance 
parameters, commissioning schedule, reference price level, estimated completion 
cost including foreign exchange component (if any), environment standards 
prescribed and to be achieved, etc. 


Provided that where the Commission has given an ‘in principle’ approval to the 
estimated capital cost and financing plan, the same shall act as a guiding factor for 
applying prudence check on the actual capital expenditure while determining the ARR 
and Tariffs for a particular utility. 


The approved Capital Cost shall be considered for tariff determination and if sufficient 
justification is provided for any escalation in the Project Cost, the same may be 
considered by the Commission subject to prudence check: 


_ Provided that in case the actual capital cost is lower than the approved capital cost, then 


the actual capital cost will be considered. 


Provided that prudence check of capital cost may be carried out based on the benchmark 
norms to be specified by the Commission from time to time; 


Provided further that in cases where benchmark norms have not been specified, 
prudence check may include scrutiny of the capital expenditure, financing plan, interest 
during construction, incidental expenditure during construction for its reasonableness, 
use of efficient technology, cost over-run and time over-run, competitive bidding for 
procurement and such other matters as may be considered appropriate by the 
Commission for determination of tariff; 


Provided further that if the generating station is not commissioned on the SCOD or 
actual COD whichever is later of the associated transmission system, the generating 
company shall bear the IDC and IEDC or transmission charges if the transmission 
system is declared under commercial operation by the Commission in accordance with 
second proviso of Clause (c) of sub-Regulation (20) of Regulation 3 of these Regulations 
till the generating station is commissioned; 


Provided also that if the transmission system is not commissioned on SCOD of the 
generating station, the transmission licensee shall arrange the evacuation from the 
generating station at its own arrangement and cost till the associated transmission 
system is commissioned. 


Provided further that in cases where benchmark norms have been specified, the 
generating company or transmission licensee shall submit the reasons for exceeding the 
capital cost from benchmark norms to the satisfaction of the Commission for allowing 
cost above benchmark norms. 


Provided also that in case, the site of a hydro generating station is awarded to a 
developer (not being a State controlled or owned company), by a State Government by 
following a two stage transparent process of bidding, any expenditure incurred or 
committed to be incurred by the project developer including premium paid/payable for 
getting the project site allotted shall not be included in the capital cost: 


Where power purchase agreement or transmission or wheeling agreement provides for a 
ceiling of capital cost, the capital expenditure admitted by the Commission shall take 
into consideration such ceiling for determination of tariff. 


Interest During Construction (IDC): 


a) Interest during construction shall be computed corresponding to the loan from the 
date of infusion of debt fund, and after taking into account the prudent phasing of 
funds upto SCOD. 
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(10) 


(11) 


(12) 


b) In case of additional costs on account of IDC due to delay in achieving the SCOD, 
the generating company or the transmission licensee or the distribution licensee or 
SLDC as the case may be, shall be required to furnish detailed justifications with 
supporting documents for such delay including prudent phasing of funds: 


Provided that if the delay is not attributable to the generating company or the 
transmission licensee or the distribution licensee or SLDC as the case may be, and is 
due to uncontrollable factors as specified in Regulation 12(5) of these Regulations, 
IDC may be allowed after due prudence check and taking into account prudent 
phasing of funds. 


Incidental Expenditure During Construction (IEDC): 


a) Incidental expenditure during construction shall be computed from the zero date 
and after taking into account pre-operative expenses upto SCOD: 


Provided that any revenue earned during construction period up to SCOD on 
account of interest on deposits or advances, or any other receipts may be taken into 
account for reduction in incidental expenditure during construction. 


b) In case of additional costs on account of IEDC due to delay in achieving the SCOD, 
the generating company or the transmission licensee or the distribution licensee or 
SLDC as the case may be, shall be required to furnish detailed justification with 
supporting documents for such delay including the details of incidental expenditure 
during the period of delay and liquidated damages recovered or recoverable 
corresponding to the delay: 


Provided that if the delay is not attributable to the generating company or the 
transmission licensee or the distribution licensee or SLDC, as the case may be, and is 
due to uncontrollable factors as specified in Regulation 12(5), IEDC may be allowed 
after due prudence check: 


Provided further that where the delay is attributable to an agency or contractor or 
supplier engaged by the generating company or the transmission licensee or the 
distribution licensee or SLDC, the liquidated damages recovered from such agency 
or contractor or supplier shall be kept in view while computing the capital cost. 


c) In case the time over-run beyond SCOD is not admissible after due prudence, the 
increase of capital cost on account of cost variation corresponding to the period of 
time over run may be excluded from capitalization irrespective of price variation 
provisions in the contracts with supplier or contractor of the generating company or 
the transmission licensee or the distribution licensee or SLDC. 


Initial Spares: Initial spares shall be capitalized subject to the following ceiling norms as 
a percentage of the Plant and Machinery cost as per actuals upto the cut-off date: 


(i) Thermal generating stations - 4.0% 
(ii) Hydro generating stations - 4.0% 
(iii) Transmission System 
(a) Transmission line - 1.00% 
(b) Transmission Sub-station - 4.00% 


Restructuring of capital in terms of relative share of equity and loan shall be permitted 
during the tariff period provided it does not affect tariff adversely. Any benefit from 
such restructuring shall be shared with the persons sharing the capacity charge in case of 
a generating company and to long term intra-State open access customers of 
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Transmission or Distribution Licensee or consumers in case of such Licensees in the ratio 
of 2:1, with 2/3" being retained by the Applicant and 1/3" being passed on to the 
beneficiaries. 


22. Additional capitalisation and De-capitalisation: 


(1) The following capital expenditure within the original scope of work actually incurred or 
projected to be incurred after the date of commercial operation and up to the cut-off date 
may be admitted by the Commission, subject to prudence check: 


a) 
b) 
०) 


4) 


Undischarged liabilities; 
Works deferred for execution; 


Procurement of initial capital spares within the original scope of work, subject to 
the provisions of Regulation 21(11); 

Liabilities to meet award of arbitration or for compliance of the order or decree of a 
court; and 

On account of change in law. 


Provided that the details included in the original scope of work along with 
estimates of expenditure, deferred liabilities and the works deferred for execution 
shall be submitted along with the application for determination of tariff. 


The capital expenditure of the following nature actually incurred after the cut-off date 
may be admitted by the Commission, subject to prudence check: 


a) 


11) 
1420 


Liabilities to meet award of arbitration or for compliance of the order or decree of a 
court; 


Change in law; 
Works deferred for execution within the original scope of work; 


Any liability for works admitted by the Commission after the cut-off date to the 
extent of discharge of such liabilities by actual payments; 


Any additional capital expenditure which has become necessary for efficient 
operation of generating station or transmission system as the case may be. The 
claim shall be substantiated with the technical justification duly supported by the 
documentary evidence like test results carried out by an independent agency in 
case of deterioration of assets, report of an independent agency in case of damage 
caused by natural calamities, obsolescence of technology, up-gradation of capacity 
for the technical reason such as increase in fault level; 


In case of hydro generating stations, any additional expenditure which has become 
necessary on account of damage caused by natural calamities (but not due to 
flooding of power house attributable to the negligence of the generating company), 
including due to geological surprises, after adjusting for proceeds from any 
insurance scheme, and expenditure incurred due to any additional work which has 
become necessary for successful and efficient plant operation; 


Provided that additional capitalisation on this account would only be allowed if 
appropriate and adequate insurance cover was available at the time of occurrence 
of natural calamities referred to above; 


In case of transmission and distribution system any additional expenditure on 
items such as relays, control and instrumentation, computer system, power line 
carrier communication, DC batteries, replacement of switchyard, equipment due to 
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(3) 


increase of fault level, emergency restoration system, insulators cleaning 
infrastructure, replacement of damaged equipment not covered by insurance and 
any other expenditure which has become necessary for successful and efficient 
operation of transmission or distribution system: 


h) In case of replacement of any asset/equipment (e.g. transformer, circuit breaker, 
CT. P.T. etc.) on account of non-performance/ failure of the same, the following 
approach shall be adopted: 


(i) In case of non-performance/failure of assets/equipment, it shall be sent to 
Store for assessment to check whether it is repairable or not at zero cost; 


(ii) In case the asset is repairable, then such asset/ equipment shall not be retired 
from Books of Assets. 


Provided, proper tracking should be available for the material like location, 
asset number etc. 


(iii) In case the asset is not repairable, then following process shall be carried out: 
* The asset is retired from the Books of Assets, at depreciated value. 
* Transfer the failed assets/ equipments from failed to scrap material. 
* Dismantle it into of scrap inventory like iron, brass etc. 
* Build up scrap inventory. 


Provided, exercise of dismantling of scrap inventory and build-up of scrap 
inventory shall be done simultaneously. Dismantled scrap value would be 
decided on the basis of last scrap sale value. Control Account (Dismantling) 
will be expense account. Difference of Control account, i.e. either profit or loss 
shall be booked accordingly. 


(iv) In case a new asset/equipment is issued, then it will be issued at weighted 
average cost and capitalized respectively, and accordingly, new asset would be 
created and corresponding entries shall be done in the Books of Accounts. 


In case of de-capitalisation of assets of a generating company or the distribution licensee 
or the transmission licensee or SLDC, as the case may be, the original cost of such asset 
as on the date of de-capitalisation shall be deducted from the value of gross fixed asset 
and corresponding loan as well as equity shall be deducted from outstanding loan and 
the equity respectively in the year such de-capitalisation takes place, duly taking into 
consideration the year in which it was capitalised. 


23, Renovation and Modernisation 


(1) 


(2) 


The generating company for meeting the expenditure on renovation and modernization 
(R&M) for the purpose of extension of life beyond the useful life of the generating 
station shall make an application before the Commission for in-principle approval of 
the proposal with a Detailed Project Report giving complete scope, justification,. cost- 
benefit analysis, estimated life extension from a reference date, financial package, 
phasing of. expenditure, schedule of completion, reference price level, estimated 
completion cost including foreign exchange component, if any, record of consultation 
with beneficiaries and any other information considered to be relevant by the 
generating company: 


Where the Generating Company makes an application for the in-principle approval of 
its proposal for renovation and modernisation, the in-principle approval shall be 
granted after due consideration of reasonableness of the cost estimates, financing plan, 
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schedule of completion, interest during construction, use of efficient technology, cost- 
benefit analysis, and such other factors as may be considered relevant by the 
Commission. 


Any expenditure incurred or projected to be incurred and admitted by the Commission 
after prudence check based on the estimates of renovation and modernization 
expenditure and life extension, and after writing off the original amount of the replaced 
assets and deducting the accumulated depreciation including advance against 
depreciation already recovered from the Original project cost, shall form the basis for 
determination of Tariff. 

t-equity ratio 

For a project declared under commercial operation on or after 01.04.2019, debt-equity 

ratio shall be 70:30. Where equity employed is more than 30%, the amount of equity for 

the purpose of tariff shall be limited to 30% and the balance amount shall be considered 


as normative loan. Where actual equity employed is less than 30%, the actual equity 
would be used for determination of Return on Equity in tariff computations. 


Explanation: The premium raised by the Generating Company, or the Transmission 
Licensee or the Distribution Licensee or SLDC while issuing share capital and 
investment of internal resources created out of free reserve, if any, shall also be reckoned 
as paid up capital for the purpose of computing return on equity, provided such 
premium amount and internal resources are actually utilised for meeting capital 
expenditure. 


Equity invested in foreign currency shall be converted to rupee currency based on the 
exchange rate prevailing on the date(s) it is subscribed. 


Any grant obtained for the execution of the project shall not be considered as a part of 
capital structure for the purpose of debt : equity ratio. 


The generating company or the transmission licensee or SLDC or the distribution 
licensee shall submit the resolution of the Board of the company or approval from the 
State Government regarding infusion of fund from internal resources in support of the 
utilization made or proposed to be made to meet the capital expenditure of the 
generating station or the transmission system or distribution system or the SLDC, as the 
case may be. 


Any expenditure incurred or projected to be incurred on or after 1.4.2019 as may be 
admitted by the Commission as additional capital expenditure for determination of 
tariff, and renovation and modernisation expenditure for life extension shall be serviced 
in the manner specified in Regulations 22 and 23 of these Regulations. 


In case of Generating Company, Transmission Licensee, Distribution Licensee, or SLDC 
where investments have been made prior to 01.04.2019, Debt: Equity Ratio shall be as 
approved by the Commission in the previous Orders. ; 


25. Treatment of Consumer contribution, Deposit works and Grants/ Subsidies 


(1) 


(2) 


The following nature of works carried out by the generating company, Licensees or 
SLDC shall be classified under this category: 


a) Works after obtaining a part or all of the funds from the users in the context of 
deposit works. 


b) Capital works undertaken by utilising grants received from the State and Central 
Governments, including funds under RGGVY, APDRP, etc. 


Principles for treatment of the expenses on such capital expenditure shall be as follows: 
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a) Normative O&M expenses as specified in these Regulations shall be allowed. 


b) Provisions related to Depreciation as specified in Regulation 28, shall be applicable 
to the extent of financial support, including the loan and equity contribution, 
provided by the Licensee or SLDC or Generating Company, as the case may be. 
The deprecation shall not be allowed on the assets funded through Consumer 
Contribution or Capital Grants/Subsidies. - 


c) Provisions related to return on equity, as specified in Regulation 26, shall be 
applicable to the extent of normative debt:equity mix of 70:30 or actual equity, 
whichever is less, on the contribution made by the Licensee or SLDC or Generating 
Company, as the case may be. . 


26. Return on Equity 


(1) 


Return on equity shall be computed on the equity base determined in accordance with 
Regulation 24. 


Provided that, Return on Equity shall be allowed on amount of allowed equity capital for 
the assets put to use at the commencement of each financial year. 


Return on equity shall be computed on at the base rate of 15.5% for thermal generating 
stations, transmission licensee, SLDC and run of the river hydro generating station and 
at the base rate of 16.50% for the storage type hydro generating stations and run of river 
generating station with pondage and distribution licensee on a post-tax basis. 


Provided that: 


(i) In case of generation and transmission projects commissioned on or after Ist April, 
2019, an additional Return of 0.5% shall be allowed if such projects are completed 
within the timeline as specified in Appendix - I to these Regulations. 


(ii) The additional return of 0.5% shall not be admissible if the project is not completed 
within the timeline specified above for whatsoever reasons: 


(iit) Additional RoE of 0.50% may be allowed if any element of the transmission project is 


completed within the specified timeline and it is certified by the Northern Regional 
Power Committee that commissioning of the particular element will benefit the system 
operation in the regional/national grid: 


(iv) Additional RoE shall not be admissible for transmission line having length of less than 


50 kilometers. 


27. Interest and finance charges on loan capital and on Security Deposit 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


The loans arrived at in the manner indicated in Regulation 24 shall be considered as 
gross normative loan for calculation of interest on loan. 


The normative loan outstanding as on 01.04.2019 shall be worked out by deducting the 
cumulative repayment as admitted by. the Commission up to 31.03.2019 from the 
approved gross normative loan. 


The repayment for each year of the Control Period shall be deemed to be equal to the 
depreciation allowed for that year. In case of decapitalization of assets, the repayment 
shall be adjusted by taking into account cumulative repayment on a pro rata basis and 
the adjustment should not exceed cumulative depreciation recovered upto the date of 
decapitalization of such asset. 


Notwithstanding any moratorium period availed by the Generating Company or the 
Transmission Licensee or the Distribution Licensee or the SLDC, as the case may be the 


28. 


(5) 


(8) 
(9) 
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repayment of loan shall be considered from the first year of commercial operation of the 
project and shall be equal to the depreciation allowed for the year or part of the year. 


The rate of interest shall be the weighted average rate of interest calculated on the basis 
of the actual loan portfolio of the previous year after providing appropriate accounting 
adjustment for interest capitalised: 


Provided that if there is no actual loan for a particular year but normative loan is still 
outstanding, the last available weighted average rate of interest shall be considered: 


Provided further that if the generating station or the transmission system or the 
distribution system or SLDC, as the case may be, does not have actual loan, then the 
weighted average rate of interest of the generating company or the Transmission 
Licensee or the Distribution Licensee or SLDC as a whole shall be considered. 


The interest on loan shall be calculated on the normative average loan of the year by 
applying the weighted average rate of interest. 


The Generating Company or the Transmission Licensee or the Distribution Licensee, or 
the SLDC as the case may be, shall make every effort to re-finance the loan as long as it 
results in net savings on interest and in that event the costs associated with such re- 
financing shall be borne by the beneficiaries and the net savings on interest shall be 
shared between the beneficiaries and the Generating Company or the Transmission 
Licensee or the Distribution Licensee or the SLDC, as the case may be, in the ratio of 1:2. 


The changes to the terms and conditions of the loans shall be reflected from the date of 
such re-financing. मु 


Interest shall be allowed on the amount held as security deposit by the Distribution 
Licensee from consumers, at the rate as may be decided by the Commission from time to 
time. 


Provided that during truing up proceedings of any year, if it is found that the actual 
interest paid to the consumer is lower than that provided by the licensee in its accounis, 
the actual interest paid shall be allowed as interest on security deposit. 


Depreciation 


(1) 


The value base for the purpose of depreciation shall be the capital cost of the asset 
admitted by the Commission. 


Provided that no depreciation shall be allowed on assets funded through Consumer 
Contribution and Capital Subsidies/Grants. 


The salvage value of the asset shall be considered as 10% and depreciation shall be 
allowed up to maximum of 90% of the capital cost of the asset. 


Provided that in case of generating stations, the salvage value shall be as provided in the 
agreement signed by the developers with the State Government for creation of site; 


Provided. further that the capital cost of the assets of the generating station, for the 
purpose of computation of depreciable value for determination of tariff, under these 
regulations shall correspond to the percentage of sale of electricity under long-term 
power purchase agreement at regulated tariff. 


Provided also that any depreciation disallowed on account of lower availability of the 
generating station or generating unit or transmission system as the case may be, shall not 
be allowed to be recovered at a later stage during the useful life and the extended life. 


Provided that the salvage value for IT equipment and software shall be considered as 
NIL and 100% value of the assets shall be considered depreciable. 
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29, 


30. 


31. 


32. 


(3) Land other than the land held under lease and the land for reservoir in case of hydro 
generating station shall not be a depreciable asset and its cost shall be excluded from the 
capital cost while computing depreciable value of the asset. 


(4) Depreciation shall be calculated annually based on Straight Line Method and at rates 
specified in Appendix - II to these Regulations. 


Provided that, the remaining depreciable value as on 31st March of the year closing after 
a period of 12 years from the date of commercial operation shall be spread over the 
balance useful life of the assets. 


(5) Depreciation shall be chargeable from the first year of commercial operation. In case of 
commercial operation of the asset for part of the year, depreciation shall be charged on 
pro rata basis. 


(6) In case of de-capitalization of assets in respect of generating station or unit thereof or 
distribution licensee or SLDC or transmission system or element thereof, the cumulative 
depreciation shall be adjusted by taking into account the depreciation recovered in tariff 
by the decapitalized asset during its useful services. 


Lease charges 
Lease charges for assets taken on lease by a generating company, SLDC or a Transmission or 


Distribution Licensee shall be considered as per lease agreement provided they are 
considered reasonable by the Commission. 


Operation & Maintenance expenses 
(1) ‘Operation and Maintenance or O&M expenses’ shall comprise of expenses incurred on 


manpower, repair & maintenance (R&M) and administrative and general expenses, 
including insurance expenses. 


(2) Operation and maintenance expenses shall be determined for the Control period based 
on methodology specified by the Commission subsequently in these Regulations. 


(3) O&M expenses on assets taken on lease and those created out of consumer's contribution 
shall be considered, if the Generating Company or the Transmission or the Distribution 
Licensee or the SLDC has the responsibility for its O&M and bears the O&M expenses. 


(4) Annual O&M expenses for gross fixed assets added during the year shall be considered 
from the date of commissioning on pro-rata basis. 


(5) Increase in O&M charges on account of war, insurgency, change in laws, or like 
eventualities may be considered by the Commission for a specified period. 


(6) The variation in normative O&M expenses and actual O&M expenses shall be considered 
as part of gain/loss on account of controllable factors. 


Bad and doubtful debts 


(1) The Commission may allow a provision for bad and doubtful debts upto one percent 
(1%) of the estimated annual revenue of the distribution licensee, subject to actual 
writing off of bad debts by it in the previous years. 


Provided further that where the total amount of such provisioning allowed in previous 
years for bad and doubtful debts exceeds five (5) per cent of the receivables at the 
beginning of the year, no such appropriation shall be allowed which would have the 
effect of increasing the provisioning beyond the said maximum. 


Foreign Exchange Rate Variation (FERV) 


(1) Cost of hedging for foreign exchange variation towards interest payment and loan 
repayment shall be allowed on year-to-year basis and shall be payable on the due date of 
payments and subject to prudent check by the Commission. The Applicant shall provide 
full particulars of such cost of hedging to the Commission. 
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(2) Incase hedging has not been arranged due to valid reasons, FERV shall be provisionally 
estimated by the Commission for the purpose of determining tariff and shall be subject 
to adjustment as per actuals. 


33, Interest on Working Capital 


Rate of interest on working capital shall be on normative basis and shall be equal to the State 
Bank Advance Rate (SBAR) of State Bank of India as on the date on which the application for 
determination of tariff or traing up or annual performance review is made. 


(1) Generation, Transmission System & SLDC: 


a) In case of open cycle Gas Turbine/Combined Cycle thermal generating stations, 


b) 


9) 


working capital shall cover: 


(i)Landed fuel cost for 1 (one) month corresponding to the NAPAF duly taking into 
account the mode of operation of the generating station on gas fuel and liquid 


fuel; 

(ii) Liquid fuel stock for ¥2 (half) month corresponding to the NAPAF, and in case of 
use of more than one liquid fuel, cost of main liquid fuel duly taking into account 
mode of operation of the generating stations of gas fuel and liquid fuel; 


(iii) Operation and maintenance expenses for one month; 
(iv) Maintenance spares @ 30% of operation and maintenance expenses; and 


(v) Receivables equivalent to 2 (two) months of Capacity Charge and Energy 
Charges for sale of electricity calculated on NAPAF duly taking into account the 
mode of operation of the generating station on gas fuel and liquid fuel. 


In case of hydro power generating stations and transmission system and SLDC, the 
working capital shall cover: 


(i)Operation and maintenance expenses for one month; 
(ii) Maintenance spares @ 15% of operation and maintenance expenses, and 
(iii) Receivables equivalent to two months of the annual fixed charges. 


In case of own generating stations, no amount shall be allowed towards receivables, to 
the extent of supply of power by the Generation Business to the Retail Supply 
Business, in the computation of working capital in accordance with these Regulations. 


The cost of fuel in cases covered under sub-Regulation 1(a) above shall be based on 
the landed cost incurred (taking into account normative transit and handling losses) 
by the generating company and gross calorific value of the fuel as per actual for. the 
three months preceding the first month for which tariff is to be determined and no 
fuel price escalation shall be provided during the tariff period. 

Provided that in case of new generating stations covered under sub-Regulation 1(a) 


above, where the data for preceding three months is not available, the landed cost of 
fuel and gross calorific value of the fuel shall be taken as that actually incurred by the 


generating station. 


(2) Distribution: 


a) 


The Distribution Licensee shall be allowed interest on the estimated level of working 
capital for the financial year, computed as follows: 


(i) Operation and maintenance expenses for one month; 


(ii) Maintenance spares @ 15% of operation and maintenance expenses; plus 
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(iii) Two months equivalent of the expected revenue from sale of electricity at the 
(iv) Capital required to finance such shortfall in collection of current dues as may be 


(v) Amount held as security deposits under clause (a) and clause (b) of sub-section 
(1) of Section 47 of the Act from consumers and Distribution System Users; 


(vi) One month equivalent of cost of power purchase, based on the annual power 
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prevailing tariffs; 
allowed by the Commission; minus 
minus 
procurement plan. 
34, Tax on Income 


35. 


36. 


37. 


Income Tax, if any, on the income stream of the regulated business of Generating Companies, 
Transmission Licensees, Distribution Licensees and SLDC shall be reimbursed to the 
Generating Companies, Transmission Licensees, Distribution Licensees and SLDC as per 
actual income tax paid, based on the documentary evidence submitted at the time of truing 
up of each year of the Control Period, subject to the prudence check. 


Regulatory Asset 


In case of abnormal variation in income or expenses resulting in substantial revenue gap, full 
recovery of which in a single year is not feasible, the Commission may allow creation of 
Regulatory Asset as per guidelines provided in clause 8.2.2 of the Tariff Policy and suitably 
provide for its recovery through tariff or-as a surcharge within a period not exceeding seven 
years. Amortisation of the regulatory asset so created shall be dealt in accordance with the 
Tariff Policy, provided that the Commission may allow a carrying cost on Regulatory Asset at 
such rates as the Commission may deem fit. 


PART IV 
REVENUES 
Tariff income 


Income of the Generating Company, Transmission Licensee, Distribution Licensee and SLDC 
arising out of all the charges determined by the Commission for generation, transmission, 
wheeling and retail supply of electricity, SLDC charges, as the case may be, shall be 
considered as tariff income. 


Other revenue 


(1) All revenues including charges for unauthorized use of electricity and money realized 
through compounding, other than tariff revenue shall be grouped as other revenue. 


(2) For the electricity supply to the housing colonies or townships for its operating staff 
drawn from the Power Station/Sub-Station bus bar, a separate account shall be 
maintained by the Generating Company/Transmission Licensee/Distribution 
Licensee/SLDC for such energy supply and revenue thereof recognised at the rate as per 
applicable tariff shall be reported annually to the Commission in the ARR/ tariff petition, 
wherever applicable. 


(3) While determining the generation/transmission tariff, revenue so realised, i.e. the 
consumer category wise tariff of Distribution Licensee in case of a generating company 
or where the sub-station is situated in respect of Transmission Licensee, shall be 
considered by the Commission as one of the components of other income. of. the 
Generating Company/ Transmission Licensee/SLDC and the same shall be reduced 
from the Annual Fixed Charges. 
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38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


Surcharge and additional surcharge 


Surcharge and additional surcharge under Sections 39, 40 and 42 of the Electricity Act, 2003 
shall be considered as income and treated in the manner as may be specified by the 
Commission. 

Income from Other Business 


(1) Revenue from other business shall be treated as income to the extent authorized by the 
Commission under Sections 41 and 51 of the Electricity Act, 2003. 


(2) The Generating Company, Transmission Licensee, Distribution Licensee and SLDC shall 
submit the following information along with the Petition to the Commission: 


Whether the Generating Company or SLDC or the Licensee is engaged in any Other 
Business within the meaning prescribed under Sections 41 and 51 of the EA 2003? 


If yes, then the Applicant should submit the following information 
a) Name and description of all Other Business that the Applicant is engaged in; 


b) For each such Other Business, amount of revenue generated in the previous year, 
estimated during the current year and projected for the ensuing year; 


c) Assets of the business used by the Applicant to generate the above revenue; 
d) Expenses incurred to generate the above revenue, separately for each Other 
Business; 
e) Whether these expenses have already been included in the ARR of the Applicant 
fully or partly? If partly, proportion and basis of apportionment to be submitted. 
Sharing of Clean Development Mechanism (CDM) credit 
The proceeds of carbon credit from approved CDM project shall be shared in the following 
manner, namely- 


a) 100% of the gross proceeds on account of CDM to be retained by the project developer in 
the first year after the date of commercial operation of the generating station or the 
transmission system, as the case may be; 


b) In the second year, the share of the beneficiaries shall be 10% which shall be 
progressively increased by 10% every year till it reaches 50%, whereafter, the proceeds 
shall be shared in equal proportion, by the generating company or the transmission 
licensee, as the case may be, and the beneficiaries. 

PART-V 

COMPUTATION OF GENERATION TARIFF 

Applicability : 

(1) The Regulations specified in this Part shall apply for determining the tariff for supply of 
electricity to a Distribution Licensee from conventional generating stations located in 
Uttarakhand. 

(2) The Commission shall be guided by the terms and conditions contained in this Part in 
determining the tariff for supply of electricity by a Generating Company to a 
Distribution Licensee. 

Petition for determination of generation tariff 

(1) A Generating Company may file petition for determination of tariff for supply of 


electricity to Distribution Licensees complying with the provisions of Part II of these 
Regulations. 
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Tariff in respect of a generating station under these Regulations shall be determined 
stage-wise, unit-wise or for the whole generating station. The terms and conditions for 
determination of tariff for generating stations specified in this Part shall apply in like 
manner to stages or Units, as the case may be, as to generating stations. 


Where the tariff is being determined for stage or Unit of a generating station, the 
Generating Company shall adopt a reasonable basis for allocation of capital cost relating 
to common facilities and allocation of joint and common costs across all stages or Units, 
as the case may be: 


Provided that the Generating Company shall maintain an Allocation Statement 
providing the basis for allocation of such costs, and submit such statement to. the 
Commission along with the application for determination of tariff. 


A Generating Company may file a petition for determination of provisional tariff in 
advance of the anticipated date of commissioning of a generating station based on the 
capital expenditure actually incurred up to the date of making the petition or a date prior 
to making of the petition, duly audited and certified by the statutory auditors and the 
provisional tariff shall be charged from the date of commercial operation of the 
generating station. 


A Generating Company for whom the Commission has determined provisional tariff 
shall have to file a fresh petition as per these Regulations, for determination of final tariff 
based on the actual capital expenditure incurred up to the date of commercial operation 
of the generating station duly certified by the statutory auditors based on the annual 
audited accounts. 


Components of tariff 


(1) 


0) 
8) 


The tariff for sale of electricity from a thermal Power Generating Station shall comprise 
of two parts, namely, the recovery of Annual Fixed Charges and Energy (variable) 
Charges (for recovery of primary fuel cost). 


The tariff for sale of electricity from a Hydro Generating Station shall comprise of two 
parts, namely, the recovery of Annual Capacity Charge and Energy Charge. 


Recovery of capacity charge, energy charge and incentive by the generating company 
shall be based on the achievement of the operational norms specified in Regulation 47. 


Annual Fixed Charges 


The Annual Fixed Charges shall comprise of the following elements: 


Interest and Finance Charges on Loan Capital; 
Depreciation; 

Lease Charges 

Operation & Maintenance Expenses; 

Return on Equity; 

Interest on Working Capital; 


(1) Less: 


a) 


Non-Tariff Income. 


Provided that Depreciation, Interest and finance charges on Loan Capital, Interest on 
Working Capital and Return on Equity for Thermal and Hydro Generating Stations shall 
be allowed in accordance with the provisions specified in Part-II of these Regulations. 
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45. Sale of Infirm Power 


Supply of infirm power shall be accounted as deviation and shall be paid for from the State 
deviation pool account in accordance with the Uttarakhand Electricity Regulatory 
Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related matters) Regulations, 2017, as 
amended from time to time or any subsequent re-enactment thereof. 


Provided that any revenue other than the recovery of fuel cost earned by the Generating 
Company from sale of infirm power shall be used for reduction in capital cost and shall not 
be treated as revenue. 


46. Non Tariff Income 


The amount of non-tariff income relating to the Generation Business as approved by the 
Commission shall be deducted from the Annual Fixed Charges in determining the Net 
Annual Fixed Charges of the Generating Company. 


Provided that the Generating Company shall submit full details of its forecast of non tariff 
income to the Commission in such form as may be stipulated by the Commission from time 
to time. 


The indicative list of various heads to be considered for non tariff income shall be as under: 
a) Income from rent of land or buildings; 

b) Income from sale of scrap; 

c) Income from statutory investments; 

d) Interest on delayed or deferred payment on bills; 

e) Interest on advances to suppliers /contractors; 

f) Rental from staff quarters; 

g) Rental from contractors; 

h) Income from hire charges from contactors and others; 

i) Income from advertisements, etc.; 

i) 


Any other non- tariff income. 


Provided that the interest earned from investments made out of Return on Equity 
corresponding to the regulated business of the Generating Company shall not be 
included in Non-Tariff Income. 


47, Norms of operation for Generating Stations 
The norms of operation as given hereunder shall apply to the thermal generating stations: 
(1) Normative Annual Plant Availability Factor (NAPAF): 
(a) For all thermal generating stations: 85% 
(b) For existing hydro generating stations: 


The trajectory for NAPAF fixed by the Commission in case of existing hydro 
generating stations, in the preceding Control Period would continue to be 
applicable. However, the NAPAF of the stations undergone RMU would be 
adjusted accordingly, considering the impact of RMU. 


(c) For new hydro generating stations: 
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Particulars 


Normative Plant Availability Factor 


Storage and Pondage type plants with head variation 
between Full Reservoir Level (FRL) and Minimum 
Draw Down Level (MDDL) of up to 8%, and where 
plant availability is not affected by silt. 


90% 


Storage and Pondage type plants with head variation 
between FRL and MDDL of more than 8%, where 
plant availability is not affected by silt. 


The month wise peaking capability as provided 
by the project authorities in the DPR (approved 
by CEA or the State Government) shall form 
basis of fixation of NAPAF. 


Pondage type plants where plant availability is 
significantly affected by silt. 


85% 


Run-of-river type plants. 


To be determined plant-wise, based on 10-day 
design energy data, moderated by past 
experience where available/ relevant. 


(i) A further allowance may be made by the Commission in NAPAF determination under 
special circumstances, e.g., abnormal site problem or other operating conditions, and 


81६: CIFCUMSt S, OB, 


known plant conditions. 


Provided that in case of new hydro generating station the developer shall have the 
option of approaching the Commission in advance for fixation of NAPAF based on the 


principles enumerated in the table above. 


Provided further that Generating Companies shall submit plant wise NAPAF 


alongwith the detailed calculations an 


d reasons thereof as per the guidelines for 


calculation of NAPAF as laid down in Appendix - IH to these Regulations, for seeking 


approval of the Commission. 


(2) Normative Annual Plant Load Factor (NAPLF) for thermal generating stations for 


Incentive shall be 85%. 


(3) Gross Station Heat Rate for Gas-based/Liquid-based thermal generating unit(s) 
= 1.05 X Design Heat Rate of the unit for Natural Gas and RLNG (kcal/kWh) 
= 1.071 X Design Heat Rate of the unit for Liquid Fuel (kcal/ kWh) 


Where the Design Heat Rate of a unit shall mean the guaranteed heat rate for a unit at 
100% MCR and at site ambient conditions; and the Design Heat Rate of a block shall mean 
the guaranteed heat rate for a block at 100% MCR, site ambient conditions, zero percent 
make up, design cooling water temperature/back pressure. 


(4) Auxiliary Energy Consumption 


i. Gas Turbine/Combined Cycle generating stations: 


e Combined cycle: 2.5% 
¢ Open cycle: 1.0% 


ii. Hydro generating stations: 


(a) Surface hydro electric power generating stations 


i. With rotating exciters mounted on the generator shaft : 0.7% 


ii. With static excitation system: 1% 


भाग 1-क] उत्तराखण्ड WAC, 06 अक्टूबर, 2018 Jo (आश्विन 14, 1940 शक Bad) 743 


(b) Underground hydro generating station 
i. With rotating exciters mounted on the generator shaft : 0.9% 


ii. With static excitation system: 1.2% 


i 48. Operation and Maintenance Expenses 
i The operation and maintenance expenses shall be as follows, namely: 


(1) Normative O&M Expenses for Open Cycle Gas Turbine/Combined Cycle generating 
stations shall be as under: 


Gas Turbine/ Combined Cycle 
generating stations Small gas turbine | Advance F 
} Year : हि power generating Class 
With warranty Without stations (less than 
spares for 10 warranty 50 MW Unit size) | Machines 
ears spares 
| 2018-19 11.22 16.82 20.41 34.56 
2019-20 11.97 17.94 21.76 36.92 
2020-21 12.76 19.13 23.21 39.44 
2021-22 13.61 20.41 24.75 42,14 


(2) For Hydro Generating Stations 


(a) For Generating Stations in operation for more than five years preceding the Base 
Year 


The operation and maintenance expenses for the first year of the control period will 
be approved by the Commission taking in to account the actual O&M expenses for 
last five years till base year, based on the audited balance sheets, excluding 
abnormal operation and maintenance expenses, if any, subject to prudence check 
and any other factors considered appropriate by the Commission. 


(b) For Generating Stations in operation for less than 5 years preceding the base 
year: 


In case of the hydro electric generating stations, which have not been in existence 
for a period of five years preceding the base year, ie. FY 2017-18, the operation and 
maintenance expenses for the base year of FY 2017-18 shall be fixed at 4% and 2.5% 
of the actual capital cost (excluding cost of rehabilitation & resettlement works) as 
admitted by the Commission, for stations less than 200 MW projects and for 
stations more than 200 MW respectively, for the first year of operation and shall be 
escalated from the subsequent year in accordance with the escalation principles 
specified in clause (e) below. 


(c) For Generating Stations declared under commercial operation on or after 01.04.2019. 


In case of new hydro electric generating stations, ie. the hydro electric generating 
stations declared under commercial operation on or after 1.4.2019, the base 
operation and maintenance expenses for the year of commissioning shall be fixed 
at 4% and 2.5% of the actual capital cost (excluding cost of rehabilitation & 
resettlement works) as admitted by the Commission, for stations less than 200 MW 
projects and for stations more than. 200 MW respectively and shall be escalated 
from the subsequent year in accordance with the escalation principles specified in 
clause (e) below. 
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(d) 


(९) 


Post determination of base O&M Expenses for the base year, i.e. FY 2017-18, the 
O&M expenses for the nth year and also for the year immediately preceding the 
Control Period, i.e. 2018-19 shall be approved based on the formula given below:- 


O&Mn = R&Mn + EMPn + A&Gn 

Where - 

¢ O&Mn - Operation and Maintenance expenses for the nth year; 

e EMPn - Employee Costs for the nth year; 

© R&Mn - Repair and Maintenance Costs for the nth year; 

¢ A&Gn - Administrative and General Costs for the nth year; 

The above components shall be computed in the manner specified below: 
EMPn = (EMPn-1) x (1+Gn) x (1+CPlinflation) 
R&Mn = K x (GFA n-1 ) x (1+WPlinflation) and 
A&Gn = (A&Gn-1) x (1+WPlinflation)+ Provision 


Who 


Where - 
¢ EMPn-1 - Employee Costs for the (n-1)th year; 
e A&Gn-1 - Administrative and General Costs for the (n-1)th year; 


¢ Provision: Cost for initiatives or other one-time expenses as proposed by the 
Generating Company and approved by the Commission after prudence 
check. 


‘K’ is a constant to be specified by the Commission %. Value of K for each year of 
the control period shall be determined by the Commission in the MYT Tariff order 
based on Generating Company’s filing, benchmarking of repair and maintenance 
expenses, approved repair and maintenance expenses vis-a-vis GFA approved by 
the Commission in past and any other factor considered appropriate by the 
Commission; 


Provided that for the projects whose Renovation and Modernisation has been 
carried out, the R&M expenses for the nth year shall not exceed 4% of the capital 
cost admitted by the Commission. 


CPlinflation - is the average increase in the Consumer Price Index (CPI) for 
immediately preceding three years; 


WPlinflation - is the average increase in the Wholesale Price Index (CPI) for 
immediately preceding three years; 


GFAn-1 - Gross Fixed Asset of the Generating Company for the n-1th year; 


Gn is a growth factor for the nth year and it can be greater than or less than zero 
based on the actual performance. Value of Gn shall be determined by the 
Commission in the MYT tariff order for meeting the additional manpower 
requirement based on GeneratingsCompany’s filings, benchmarking and any other 
factor that the Commission feels appropriate 


Provided that repair and maintenance expenses determined shall be utilised 
towards repair and maintenance works only. 


O&M expenses determined in sub-Regulation 2(b) & 2(c) above, shall be escalated 
for subsequent years to arrive at the O&M expenses for the control period by 
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applying the Escalation factor (EFk) for a particular year (Kth year) which shall be 
calculated using the following formula: 


EF; = 0.55xWPlindation + 0.45xCPlinaation 


(f) In case of multi-purpose hydroelectric stations, with irrigation, flood control and 
power components, the O&M expenses chargeable to power component of the 
station only shall be considered for determination of tariff. 


49. Computation and Payment of Annual Fixed Charges and Energy Charges for 
Thermal Generating Stations 


(1) The fixed cost of a thermal generating station shall be computed on annual basis, based on 
the norms specified under these Regulations, and recovered on monthly basis under 
capacity charge. The total capacity charge payable for a generating station shall be shared 
by its beneficiaries as per their respective percentage share/ allocation in the capacity of 
the generating station. 


(2) The capacity charge payable to a thermal generating station for a calendar month shall be 
calculated in accordance with the.following formulae: 


CCi= (AFC/12) (PAF; / NAPAF) subject to ceiling of (AFC/12) 

CC2= (AFC/6) (PAF2/ NAPAF) subject to ceiling of ((AFC/6) - CC:) 

CC3= (AFC/4) (PAF3/ NAPAE) subject to ceiling of ((AFC/4) - (CCr+CC2)) 
CCi= (AFC/3) (PAFs/ NAPAE) subject to ceiling of ((AFC/3) - (CC1+CC2+CCs)) 


CCs= (AFC x 5/12) (PAFs / NAPAF) subject to ceiling of (AFC x 5/12) - 
(CCy+CC2+CC3+CCy)) 


CCe= (AFC/2) (PAFs/ NAPAE) subject to ceiling of ((AFC/2) - (CCr+CC2+CC3+CCs+CCs)) 


(0९75 (AFCx7/12) (PAF/NAPAF) subject to ceiling of ((AFCx7/12)-(CCi+CC2+ CC3+ 
CCs+CC5+CC)) 

CCs=(AFCx2/3) (PAFs/NAPAF) subject to ceiling of ((AFCx2/3)- 
(CCr+CCo+ CC3+ CCgt CC5+ CC +CC7)) 

CC9=(AFCx3/4) (PAFs/NAPAF) subject to ceiling of ((AFCx3/4))-(CCi+CC2+CC3+ 
CCet+CC5+CCe+ CC7+CC3)) 


CCi=(AECx5/6) (PAFio/NAPAF) subject to ceiling of ((AFCx5/6)-(CCr+CC2+ CC3+ 
CCe#CC5+CCe+ CC7+CC3+CCa)) 


CCn=(AFCx11/12) (PAFn/NAPAF) subject to ceiling of ((AFCx11/12)-(CCy+CC:+CC3t CC 
+CC5t+CCpt+CC7+CCgt+CCot+ CCi9)) 


CCp=(AFC) (PAFy/NAPAF) subject to ceiling of ((AFC)-(CCr+ CCot CC3+ CC CC 5+ 
CCg+CC7+CCg+ CCo+CCiot+ CCi1)) 


Provided that in case of generating station or unit thereof or transmission system or an 
element thereof, as the case may be, under shutdown due to Renovation and 
Modernisation, the generating company or the transmission licensee shall be allowed to 
recover part of AFC which shall include O&M expenses and interest on loan only. 


Where, 

AFC = Annual fixed cost specified for the year, in Rupees. 

NAPAF = Normative annual plant availability factor in percentage 

PAEN = Percent Plant availability factor achieved upto the end of the nth month. 
PAFY = Percent Plant availability factor achieved during the Year. 
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CCI, CC2, CC3, CC4, CCS, CC6, CC7, CC8, CC9, (९10, CC11 and CC12 are the Capacity 
Charges of 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th months 
respectively. 
(3) The PAFM upto the end of a particular month and PAFY shall be computed in 
accordance with the following formula: 
N 
PAFM or PAFY= 10000 x 21207 / {N x IC x (100- AUX) } % 
i=l 
Where, 
AUX = Normative auxiliary energy consumption in percentage. 


DCi = Average declared capacity (in ex-bus MW), for the ith day of the period, i.e. the 
month or the year as the case may be, as certified by the State load dispatch centre after 
the day is over. 

IC = Installed Capacity (in MW) of the generating station 

N = Number of days during the period i.e. the month or the year as the case may be. 
Note: DCi and IC shall exclude the capacity of generating units not declared under 


commercial operation. In case of a change in IC during the concerned period, its average 
value shall be taken. 


(4) Incentive to a generating station or unit thereof shall be payable at a flat rate of 
50 paise/kWh for ex-bus scheduled energy corresponding to scheduled generation in 
excess of ex-bus energy corresponding to Normative Annual Plant Load Factor (NAPLF) 
as specified in Regulation 47(2). 


(5) The energy charge shall cover the primary fuel cost and shall be payable by every. 
beneficiary for the total energy scheduled to be supplied to such beneficiary during the 
calendar month on ex-power plant basis, at the energy charge rate of the month (with 
fuel price adjustment). Total Energy charge payable to the generating company for a 
month shall be: 


(Energy charge rate in Rs./kWh) x {Scheduled energy (ex-bus) for the month in kWh.} 


(6) Energy charge rate (ECR) in Rupees per kWh on ex-power plant basis shall be 
determined to three decimal places in accordance with the following formulae: 


(a) For gas and liquid fuel based stations 
ECR = GHR x LPPF x 100 / {CVPF x (100 - AUX) } 


Where, 
AUX = Normative auxiliary energy consumption in percentage. 


" CVPF = Weighted Average Gross calorific value of primary fuel as received, in 
kCal per kg, per litre or per standard cubic meter, as applicable for gas and liquid 
fuel based stations. 


ECR = Energy charge rate, in Rupees per kWh sent out. 
GHR = Gross station heat rate, in kCal per kWh. 


LPPF = Weighted average landed price of primary fuel, in Rupees per kg, per litre 
or per standard cubic metre, as applicable, during the month. 


भाग 1-क] उत्तराखण्ड गजट, 06 अक्टूबर, 2018 fo (आश्विन 14, 1940 शक सम्वत्‌) 717 


(7) 


(8) 


The generating company shall provide to the beneficiaries of the generating station the 
details of parameters of GCV and price of fuel, i.e. natural gas, RLNG, liquid fuel etc., as 
per the forms specified at Annexure-I to these regulations: 


Provided further that copies of the bills and details of parameters of GCV and price of 
fuel i.e. natural gas, RLNG, liquid fuel etc., shall also be displayed on the website of the 
generating company. The details should be available on its website on monthly basis for 
a period of three months. 


The landed cost of fuel shall include price of fuel corresponding to the grade/quality 
/calorific value of fuel inclusive of royalty, taxes and duties as applicable, transportation 
cost by rail/road/gas pipe line or any other means for the purpose of computation of 
energy charges. 


50. Computation and Payment of Capacity Charges and Energy Charges for Hydro 
Generating Stations 


(1) 


(2) 


(3) 


The Annual Fixed Charges of Hydro Generating Station shall be computed on annual 
basis, based on norms specified under these Regulations, and recovered on monthly 
basis under capacity charge (inclusive of incentive) and Energy Charge, which shall be 
payable by the beneficiaries in proportion to their respective percentage share/allocation 
in the saleable capacity of the generating station, i.e. in the capacity excluding the free 
power to the home State. 


The capacity charge (inclusive of incentive) payable to a hydro generating station for a 
calendar month shall be: 
AFC x 0.5 x NDM / NDY x (PAFM / NAPAF) (in Rupees) 
Where, 
AFC = Annual fixed cost specified for the year, in Rupees. 
NAPAF = Normative plant availability factor in percentage 
NDM = Number of days in the month 
NDY = Number of days in the year 
PAFM = Plant availability factor achieved during the month, in Percentage 
The PAFM shall be computed in accordance with the following formula: 
N 
PAFM =10000 x © DCi / {N x IC x (100 - AUX) } % 
i=l 

Where, 
AUX = Normative auxiliary energy consumption in percentage 
DCi = Declared capacity (in ex-bus MW) for the ith day of the month which the 

station can deliver for at least three (3) hours, as certified by the 

Uttarakhand State Load Despatch Centre after the day is over. 
Ic = Installed capacity (in MW) of the complete generating station 
N = Number of days in the month 
The Energy Charge shall be payable by every beneficiary for the total energy supplied to 


the beneficiary, during the calendar month, on ex-power plant basis, at the computed 
Energy Charge rate. Total Energy Charge payable to the Generating Company for a 


718 


उत्तराखण्ड गजंट, 06 अक्टूबर, 2018 go (aay 14, 1940 शक Wad) [भाग कक 


6) 


(8) 


month shall be: 


(Energy Charge Rate in Rs. / kWh) x {Energy supplied (ex-bus)} for the month in 
kWh} x (100- FEHS) /100 


Energy Charge Rate (ECR) in Rupees per kWh on ex-power plant basis, for a Hydro 
Generating Station, shall be determined up to three decimal places based on the 
following formula, subject to the provisions of sub-Regulation (7): 


ECR = =AFCx0.5x10/ {DE x (100 - AUX) x (100 -FEHS)} 
Where, 
DE = Annual Design Energy specified for the hydro generating station, in MWh,. 
FEHS = Free Energy for home State, in percent, as applicable 


In case actual total energy generated by a Hydro Generating Station during a year is less 
than the Design Energy for reasons beyond the control of the Generating Company, the 
following treatment shall be applied on a rolling basis on an application filed by 
generating company: 

a) in case the energy shortfall occurs within ten years from the date of commercial 
operation of a generating station, the ECR for the year following the year of energy 
shortfall shall be computed based on the formula specified in sub-Regulation (5) 
above with the modification that the DE for the year shall be considered as equal to 
the actual energy generated during the year of the shortfall, till the Energy Charge 
shortfall of the previous year has been made up, after which normal ECR shall be 
applicable; , 


Provided that in case actual generation from a hydro generating station is less than 
the design energy for a continuous period of 4 years on account of hydrology factor, 
the generating station shall approach CEA with relevant hydrology data for revision 
of design energy of the station. 


b) In case the energy shortfall occurs after ten years from the date of commercial 
operation of a generating station, the following shall apply: 


Explanation: Suppose the specified annual Design Energy (DE) for the station is DE 
MWh, and the actual energy generated during the concerned (first) and the following 
(second) financial years is Al and A2 MWh, respectively, Al being less than DE. 
Then, the design energy to be considered in the formula in sub-Regulation (5) above 
for calculating the ECR for the third financial year shall be moderated as (61 + A2 - 
DE) MWAH, subject to a maximum of DE MWh anda minimum of Al MWh. 


c) Actual energy generated (e.g. Al, A2) shall be arrived at by multiplying the net 
metered energy sent out from the station by 100 / (100 - AUX). 


In case the Energy Charge Rate (ECR) for a hydro generating station, as computed above, 
exceeds ninety paise per kWh, and the actual saleable energy in a year exceeds { DE x ( 
100 - AUX ) x (100-FEHS)/ 10000 } MWh, the Energy Charge for the energy in excess of 
the above shall be billed at ninety paise per kWh only: 


Provided that in a year following a year in which total energy generated was less than 
the design energy for reasons beyond the control of the Generating Company, the 
Energy Charge Rate shall be reduced to ninety paise per kWh after the energy charge 
shortfall of the previous year has been made up. 

The Uttarakhand State Load Despatch Centre shall finalise the schedules for the hydro 
generating stations, in consultation with the beneficiaries, for optimal utilization of all 
the energy declared to be available, which shall be scheduled for all beneficiaries in 
proportion to their respective allocations in the generating station. 


51. 


52. 


53. 


54, 


55. 
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(9) The Uttarakhand State Load Despatch Centre shall certify the declared capacity of the 
generating stations on daily basis and shall also issue a Certificate at the end of the year, 
validating the PAFY during the year, to the generating company. 


Demonstration of declared capacity 


(1) The same shall be dealt in accordance with the Uttarakhand Electricity Regulatory 
Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2017. 


Scheduling 


The methodology for scheduling and dispatch for the generating station shall be as specified 
in the Grid Code. 


Metering and Accounting 


The provisions of Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (State Grid Code) 
Regulations, 2016 and Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) 
Regulations, 2006, as amended from time to time shall be applicable. 


Billing and payment of Charges 
Billing and payment of Charges shall be done on a monthly basis in the following manner:~ 


(1) Billing and Payment of Annual Fixed Charges, Energy Charges and Incentive for 
Generating Stations shall be done on a monthly basis subject to adjustments at the end of 
the year. 

(2) The Distribution Licensees and persons having power purchase agreement for firm 
power for more than one year shall pay the fixed/capacity charges in proportion to their 
percentage share, allocation or contract in the installed capacity of a generating station. 


(3) If any capacity remains un-requisitioned in any period, full capacity charges shall be 
shared by the persons specified in sub-Regulation (2), subject to sub-Regulation (4). 


(4) Ifany capacity remains un-requisitioned in any period, the Generating Company shall be 
free to sell electricity to any person including a person outside the State and such person 
to whom electricity is sold shall also share the fixed/capacity charges in addition to 
persons mentioned in sub-Regulation (2) in proportion to the capacity utilized by such 

_ person. 


Purchase of Electricity by the Generating station/Start up Power 


(1) Any person, who establishes, maintains and operates a generating station and normally 
does not need power from the licensee round the year, ie. who is not a consumer of the 
licensee, may purchase electricity from any generating company or a distribution 
licensee in case his plant is not in a position to generate electricity to meet the its own 
requirement or for start up and consequently power is required to be drawn from 
distribution licensee. 


(2) In case of electricity generated from the plant is sold to the State Distribution Licensee, 
the electricity (in kWh) procured by the Generating Station from the State Distribution 
Licensee to meet its requirement of startup power, will be adjusted from the electricity 
sold to the Distribution Licensee. The Distributicn Licensee shall make the payment for 
net energy sold to it by the Generating Company, i.e. difference of the total energy 
supplied by the Generating Company to the Distribution Licensee and energy supplied 
by the Distribution Licensee to the Generating Company. 


(3) Incase of electricity generated from the plant is sold to third party other than the State 
Distribution Licensee, then such purchase of electricity by the generating company from 
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the State distribution licensee, shall be charged as per the tariff determined by the 
Commission for temporary supply under appropriate “Rate Schedule of tariff’ for 
Industrial Consumers considering maximum demand during the month as the 
contracted demand for that month. The Fixed/Demand charges for that month shall be 
payable for the number of days during which such supply is drawn. Such Generating 
Company shall, however, be exempted from payment of monthly minimum charges or 
monthly minimum consumption guarantee charges or any other charges. 


PART - VI 
TARIFF FOR TRANSMISSION 
Applicability 


The Regulations contained in this Part shall apply in determining tariffs for access to and use 
of the Intra-State Transmission System of a Transmission Licensee pursuant to a Bulk Power 
Transmission Agreement or other arrangement entered into by a Transmission System User 
with the Transmission Licensee. 


Provided that the Commission may deviate from the norms contained in this Part or stipulate 
alternative norms for particular cases, where it so deems appropriate, having regard to the 
circumstances of the case: 

Provided further that the reasons for such deviation shall be recorded in writing: 


Provided further that in case of an existing transmission system, the Commission shall 


- determine the tariffs having regard to the historical performance of such transmission system 


and on the basis of Business Plan and Multi Year Tariff Petition submitted by the 
Transmission Licensees at the beginning of the Control Period with reasonable opportunities 
for improvement in performance, if any. 


The Commission shall be guided by the terms and conditions contained in this Part in 
specifying the rates, charges, terms and conditions for use of intervening transmission 
facilities pursuant to an application made in this regard by a Licensee under the proviso to 
Section 36 of the Electricity Act, 2003. 


Annual Transmission Charges for each financial year of the Control Period 


The Annual Transmission Charges for each financial year of the Control Period shall provide 


. for the recovery of the Aggregate Revenue Requirement of the Transmission Licensee for the 


respective financial year of the Control Period, as reduced by the amount of non-tariff income, 
income from Other Business and short-term open access charges, as approved by the 


~ Commission and shall be computed in the following manner: 


Aggregate Revenue Requirement, is the sum of: 
(a) Operation and maintenance expenses; 
(b) Lease Charges; 
(c) Interest and Finance Charges on loan capital; 
(d) Return on equity capital; 
(९). Income-tax; 
(f) Depreciation; 


(g) Interest on working capital and deposits from Transmission System Users; and Annual 
Transmission Charges of Transmission Licensee = Aggregate Revenue Requirement, as 
above, : 
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Minus: 

(h) Non-Tariff Income; 

(i) | Short-Term Open Access Charges and 

(). Income from Other Business to the extent specified in these Regulations. 


Provided that in case of competitively awarded transmission system projects in pursuance of 
Section 63 of the Act and in accordance with the guidelines for competitive bidding for 
transmission, the Annual Transmission Charges shall be as per the Annual Transmission 
Service Charges (TSC) quoted by such competitively awarded transmission projects. 


The Annual Transmission Charges of the Transmission Licensee shall be determined by the 
Commission on the basis of an application for determination of Aggregate Revenue 
Requirement or application for adoption of Annual Transmission Charges in case of 
competitively awarded transmission system project, as the case may. be, made by the 
Transmission Licensee in accordance with Part - II of these Regulations. 


Capital investment Plan 


(1) The Transmission Licensee shall file a detailed capital investment plan, financing plan 
and physical targets for each financial year of the Control Period, as a part of Business 
Plan, for meeting the requirement of load growth, reduction in transmission losses, 
improvement in quality of supply, reliability, metering, reduction in congestion, etc. The 
capital investment plan along with the Business Plan should be filed at the beginning of 
the Control Period, detailing all aspects as specified in Regulation 8 contained in Part ~ II 
of these Regulations. 


(2) The investment plan shall be a least cost plan for undertaking investments on 
strengthening and augmentation of the intra-State transmission system for meeting the 
requirement of load growth, reduction in transmission losses, improvement in quality of 
supply, reliability, metering, reduction in congestion, etc. 


(3) The investment plan shall cover all capital expenditure projects to be undertaken by the 
Transmission Licensee in the MYT Control Period and shall be in such form as may be 
stipulated by the Commission from time to time. 


(4) Separate prior approval of the Commission shall be required for all capital expenditure 
schemes of the value exceeding the ceiling specified by the Commission in the 
transmission license. 


(5) The investment plan shall be accompanied by such information, particulars and 
documents as may be required showing the need for the proposed investments, 
alternatives considered, cost/benefit analysis and other aspects that may have a bearing 
on the transmission charges. The investment plan shall also include capitalisation 
schedule and financing plan. 


(6) The Transmission Licensee shall submit, along with the MYT Petition or along with the 
Petition for Annual Performance Review, as the case may be, details showing the 
progress of capital expenditure projects, together with such other information, 
particulars or documents as the Commission may require for assessing such progress. 


(7) The Commission shall consider and approve the Transmission Licensee’s capital 
investment plan, with modifications, if necessary. The costs corresponding to the 
approved investment plan of the Transmission Licensee for a given year shall be 
considered for its revenue requirement. 
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59. 


60. 


61. 


62. 


Capital Cost 

(1) Only such capital expenditure as is incurred or proposed to be incurred with the 
approval. of the Commission, including that exempted from prior approval, as per the 
procedure specified in UERC (Conduct of Business) Regulations, 2014 shall be 
considered after prudence check for tariff purposes. 


(2) The final tariff shall be fixed based on the admitted capital expenditure of the 
transmission system and shall include capitalised initial spares subject to a ceiling norm. 


(3) The provisions of Accounting Standards (AS10): Accounting for Fixed Assets of the 
Institute of Chartered Accountants of India/IAS16: Property, Plant and Equipment 
issued by the Accounting Standard Board, as amended from time to time, shall apply, to 
the extent not inconsistent with these Regulations, in determining the original cost of 
capital expenditure projects and/or original cost of fixed assets capitalized. 


Petition for determination of Transmission tariff 


The Transmission Licensee may make an application for fixation of tariff for its Intra-State 
Transmission System in accordance with the historical performance of such transmission 
system and on the basis of Order of the Commission on the Business Plan Petition submitted 
as per Regulation 8, in such formats and along with such information which the Commission 
may require from time to time, complying with provision of Part - II of these Regulations. 
Norms of Operation 
The norms of operation, subject to modifications thereof from time to time, shall be as under: 

(1) Auxiliary Energy Consumption in the sub-station 

a. AC System 


The charges for auxiliary energy consumption in the AC sub-station for the purpose of air- 
conditioning, lighting, consumption, etc. shall be borne by the Transmission Licensee and 
shall be separately claimed by the licensee under the operation and maintenance expenses. 


(2) Target Availability for recovery of full transmission charges 
(a) AC System : 98% 
Note: 


(a)Recovery of fixed charges below the level of target availability shall be on pro-rata basis. At 
zero availability, no transmission charges shall be payable. 


(b)The target availability shall be calculated in accordance with procedure specified in 
Appendix- IV to these Regulations and shall be certified by Uttarakhand State Load 
Despatch Centre. 


Provided that no incentive shall be payable for availability beyond 99.75%: 


Provided also that for AC system, two trippings per year shall be allowed. After two 
trippings in a year, additional 12 hours outage shall be considered in addition to the 
actual outage: 


Provided also that in case of outage of a transmission element affecting evacuation of 
power from a generating station, outage hour shall be multiplied by a factor of 2. 


Operation and maintenance expenses 


(1) The O&M expenses for the first year of the Control Period will be approved by the 
Commission taking into account the actual O&M expenses for last five years till Base 
Year subject to prudence check and any other factors considered appropriate by the 
Commission. 
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(2) 


The O&M expenses for the nth year and also for the year immediately preceding the 


Control Period, i.e. FY 2017-18, shall be approved based on the formula given below:- 


O&Mn = R&Mn + EMPn + A&Gn 

Where - 

* O&Mn - Operation and Maintenance expense for the nth year; 
* EMPn - Employee Costs for the nth year; 

» R&Mn - Repair and Maintenance Costs for the nth year; 

» A&Gn - Administrative and General Costs for the nth year; 


(3) The above components shall be computed in the manner specified below: 


EMPn = (EMPn-1) x (1+Gn) x (1+CPlinflation) 

R&Mn = Kx (GFAn1) x (1+WPlinflation) and 

A&Gn = (A&Gn-1) x (1+WPlinflation) + Provision 

Where - 

¢ EMP, - Employee Costs for the (n-1)th year; 

¢ A&Gaa - Administrative and General Costs for the (n-1)th year; 


e Provision: Cost for initiatives or other one-time expenses as proposed by the 
Transmission Licensee and approved by the Commission after prudence check. 


« 16 is a constant specified by the Commission in %. Value of K for each year of the 
control period shall be determined by the Commission in the MYT Tariff order 
based on Transmission Licensee’s filing, benchmarking of repair and. 
maintenance expenses, approved repair and maintenance expenses vis-a-vis GFA 
approved by the Commission in past and any other factor considered appropriate 
by the Commission; 


¢ CPlinflation - is the average increase in the Consumer Price Index (CPI) for 
immediately preceding three years; 


० WPlinflation - is the average increase in the Wholesale Price Index (CPI) for 
immediately preceding three years; 


e GFAn-1 - Gross Fixed Asset of the Transmission Licensee for the n-1th year; 


« Gn is a growth factor for the nth year and it can be greater than or less than zero 
based on the actual performance. Value of Gn shall be determined by the 
Commission in the MYT tariff order for meeting the additional manpower 
requirement based on Transmission Licensee’s filings, benchmarking and any 
other factor that the Commission feels appropriate: 


Provided that repair and maintenance expenses determined shall be utilised 
towards repair and maintenance works only. 


53, Non-Tariff Income 


(1) 


The amount of non-tariff income relating to the Transmission Business as approved by 
the Commission shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement in 
determining the Annual Transmission Charges of the Transmission Licensee: 


Provided that the Transmission Licensee shall submit full details of his forecast of non- 
tariff income to the Commission in such form as may be stipulated by the Commission 
from time to time. 
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(2) The indicative list of various heads to be considered for non tariff income shall be as 

under: 

(a) Income from rent on land or buildings; 

(b) Income from sale of scrap; 

(c) Income from statutory investments; 

(d) . Interest on delayed or deferred payment on bills; 

(e) Interest on advances to suppliers/ contractors; 

(f) Rental from staff quarters; 


(g) Rental from contractors; 


(h) Income from hire charges from contactors and others; 

(i) Income from advertisements, etc.; 

(j) | Miscellaneous receipts; 

(k) “Excess found on physical verification; 

(1) Interest on investments, fixed and call deposits and bank balances; 

(m) Prior period income. 

Provided that the interest earned from investments made out of Return on Equity 


corresponding to the regulated business of the Transmission Licensee shall not be 
included in Non-Tariff Income. 


Income from Other Business 


Where the Transmission Licensee is engaged in any Other Business under Section 41 of the 
Act, an amount equal to one-third of the revenues from such Other Business after deduction 
of all direct and indirect costs attributed to such Other Business shall be deducted from the 
Ageregate Revenue Requirement in calculating the Annual Transmission Charges of the 


_ Transmission Licensee: 


65. 


Provided that the Transmission Licensee shall follow a reasonable basis for allocation of all 
joint and common costs between the Transmission Business and the Other Business and shall 
submit the Allocation Statement, duly audited and certified by the Statutory Auditor, to the 
Commission along with his application for determination of tariff: 

Provided further that where the sum total of the direct and indirect costs of such Other 
Business exceed the revenues from such Other Business for whatever reasons, no amount 
shall be allowed to be added to the Aggregate Revenue Requirement of the Transmission 
Licensee on account of such Other Business. 


Computation and Payment of Transmission Charge 


(1) The Annual Transmission Charges for the Transmission Licensee shall be determined, 
based on the norms as specified in these Regulations and recovered on monthly basis as 
transmission charge from the users who shall share the Transmission Charge in 
proportion of the allotted transmission capacity. 


Provided that the charges payable by the Transmission System Users may also take into 
consideration factors such as voltage, distance, direction, quantum of flow and time of 
use, as may be specified by the Commission in its order. 


(2) The transmission charge (inclusive of incentive) payable for AC System or part thereof 
for a calendar month shall be computed in accordance with the following equation: 


(a) For TAFM< 98% 
ATC X (NDM/NDY) X (TAFM/ 98%) 

(b) For TAFM: 98% < TAFM < 98.5% 
ATC X (NDM/NDY) x (1) 
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66. 


(c) For TAFM: 98.5% < TAFM < 99.75% 
ATC X (NDM/NDY) X (TAFM/ 98.5%) 
(व) For TAFM: 2 99.75% 
ATC X [NDM/NDY] X [99.75%/ 98.5%] 
Where 
e« ATC= Annual transmission charges specified for the year, in Rupees. 
e NATAF= Normative annual transmission availability factor, in percent. 
¢ NDM= Number of days in the month. 
¢ | NDY=Number of days in the year. 
e TAFM = Transmission system availability factor for the month, in Percent, 
computed in accordance with Appendix - IV. 

(3) The monthly Transmission Tariff as determined by the Commission as per sub- 
Regulation (2) above shall be shared by all long-term and medium-term open access 
customers on monthly basis (including existing Distribution Licensees) in the ratio of 
their allotted capacities. 

(4) The transmission licensee shall raise the bill for the transmission charge (inclusive of 
incentive) for a month based on its estimate of TAFM. Adjustments, if any, shall be made 
on the basis of the TAFM to be certified by the SLDC within 30 days from the last day of 
the relevant month. 

(5) The transmission charges shall be calculated separately for part of the transmission 
system having different NATAF, and aggregated thereafter, according to their sharing 
by the long term transmission customers/DICs. 


Open Access Transactions 


All the matters related to Open Access Transactions shall be dealt in accordance with 
Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Intra-State Open 
Access) Regulations, 2015 as applicable and as amended from time to time. 


67. Transmission losses 


68. 


The energy losses in the transmission system of the Transmission Licensee, as determined by 
the State Load Despatch Centre and approved by the Commission, shall be borne by the 
Transmission System Users pro-rata to their usage of the intra-State transmission system: 


Provided that the Commission may stipulate a trajectory for reduction of transmission losses 
in accordance with Regulation 9, as a part of Multi Year Tariff framework applicable to the 


Transmission Licensee. 
PART - VII 
TARIFF FOR DISTRIBUTION RETAIL SUPPLY 


Applicability 

(1) These Regulations shall apply for determination of tariff for retail sale of electricity by a 
Distribution Licensee to its consumers: 
Provided that Wheeling charges and distribution losses payable to Distribution Licensee, 
by an open access customer for usage of its system shall be determined in accordance 
with UERC Intra-State Open Access Regulations as applicable and as amended from 
time to time. : 
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69. Aggregate Revenue Requirement for each Financial Year of the Control Period 


The total annual expenses and return on equity of the Distribution Licensee for each 
financial year of the Control Period shall be worked out on the basis of expenses and 
return allowed in terms of these Regulations. 


The retail supply tariff of a Distribution Licensee for each financial year of the Contro 
Period shall provide for recovery of the Aggregate Revenue Requirement of the 
Distribution Licensee for each financial year of the Control Period, as reduced by the 
amount of non-tariff income, income from wheeling in respect of open access customers, 
income from Other Business and receipts on account of cross-subsidy surcharge and 
additional surcharge for the relevant financial year, as approved by the Commission, and 
subsidy from the State Government for that financial year, if any, and shall comprise o 
the following: 


(a) Cost of power purchase; 

(b) Transmission charges; 

(c) System Operation Charges, ie. Fee and Charges paid to NLDC/RLDC/SLDC 

(d) Interest and Finance charges on Loan Capital and on consumer security 
deposit; 

(e) Depreciation, including and amortisation of intangible assets; 

(f) Lease Charges 

(g) Operation and Maintenance expenses; 

(h) Interest on working capital; and 

(i) Return on equity capital; 

(j) Income-tax; 

(k) Provision for Bad and doubtful debts 


Net Revenue Requirement from sale of electricity = Aggregate Revenue Requirement, as 
above, minus: 


(a) Non-tariff income; 

(b) Income from wheeling charges recovered from open access customers; 

(c) Income from Other Business, to the extent specified in these Regulations; 

(d) Receipts from cross-subsidy surcharge from open access consumers; and 

(e) Receipts from additional surcharge on charges of wheeling from open access 
consumers. 

(f) Any revenue subsidy or grant received from the State Government other than 


the subsidy under Section 65 of the Electricity Act, 2003. 


70. Business Plan 


(1) 


(2) 


Each Distribution Licensee shall submit a Business Plan by November 30, 2018, for the 
Control Period of three (3) financial years from April 1, 2019 to March 31, 2022 with full 
details as stipulated by the Commission from time to time and in the manner specified in 
Regulation 8 contained in Part II of these Regulations. 


The Business Plan shall comprise among other details capital investment plan, financing 
plan and physical targets in accordance with guidelines and formats, as may be 
stipulated by the Commission 1077 time to time. 
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71. Capital Investment Plan 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


6) 


(6) 


The Distribution Licensee shail file a detailed capital investment plan, financing plan and 
physical targets for each financial year of the Control Period, for meeting the 
requirement of load growth, reduction in distribution losses, improvement in quality of 
supply, reliability, metering, consumer services, etc. to the Commission for approval as a 
part of Business Plan, The capital investment plan should be filed at the beginning of the 
Control Period. 


The investment plan shall be a least cost plan for undertaking investments on 
strengthening and augmentation of the distribution system for meeting the requirement 
of load growth, reduction in distribution losses, improvement in quality of supply, 
reliability, metering, etc. 


The investment plan shall cover all capital expenditure projects to be undertaken by the 
Distribution Licensee in the Control Period and shall be in such form as may be 
stipulated by the Commission from time to time. 


The prior approval of the Commission shall be required for all capital expenditure 
schemes of the value exceeding the ceiling specified by the Commission in the 
distribution license. 


The investment plan shall be accompanied by such information, particulars and 
documents as may be required showing the need for the proposed investments, 
alternatives considered, cost/benefit analysis and other aspects that may have a bearing 
on the wheeling tariff and retail tariffs. The investment plan shall also include 
capitalisation schedule and financing plan. 


The Distribution Licensee shall submit, along with the MYT Petition or along with the 
application for Annual Performance Review, details showing the progress of capital 
expenditure projects, together with such other information, particulars or documents as 
the Commission may require for assessing such progress. 


72. Power procurement guidelines 


(1) 


(2) 


The Distribution Licensee shall undertake its power procurement during the year in 
accordance with the power procurement plan for the Control Period, which may include 
long-term, medium-term and short-term power procurement, approved by the 
Commission in accordance with these Regulations. 


Distribution Licensee shall follow the guidelines contained in this Part with respect to: 


a) Procurement of power under any arrangement or agreement with a term or duration 
exceeding seven (7) years (i.e., long-term power procurement); 


b) Procurement of power under any arrangement or agreement with a term or duration 
exceeding one (1) year but not exceeding seven years (i.e., medium-term power 
procurement); and 


c) Procurement of power under any arrangement or agreement with a term or duration 
less than or equal to one (1) year (i.e., short-term power procurement). 


73. Powex procurement plan 


(1) 


The Distribution Licensee shall prepare a plan for procurement of power to serve the 
demand for electricity in its area of supply and submit such plan to the Commission for 
approval: 


Provided that such power procurement plan shall be submitted for the second Control 
Period commencing on April 1, 2019: 
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Provided further that the power procurement plan, approved as a part of the Business 
Plan, shall be submitted along with the application for determination of tariff. 


Provided that the power procurement plan submitted by the Distribution Licensee may 
include long-term, medium-term and short-term power procurement sources of power, 
in accordance with these Regulations. However, the distribution licensee should as far as 
possible, not plan for short-term purchases except for conditions specified in Regulations 
75 and should endeavor to meet its requirement from long term and medium term 
power procurement and make a plan accordingly. 


The power procurement plan of the Distribution Licensee shall comprise of the 
following: 


a) A quantitative forecast of the unrestricted demand for electricity for each tariff 
category, within its area of supply over the Control Period; 


b) An estimate of the quantities of electricity supply from the identified sources of 
generation and power purchase; 


c) An estimate of availability of power to meet the base load and Peak load 
requirement. 
Provided that estimate should be monthly estimation of demand and supply 
expressed both in Mega-Watt (MW) as well as in Million Units (MUs). 

d) Standards to be maintained with regard to quality and reliability of supply, in 
accordance with the UERC (Standards of Performance) Regulations, 2007, as 
amended from time to time; 


e) Measures proposed to be implemented as regards energy conservation and energy 
efficiency; 

f) The requirement for new sources of power generation and/or procurement, 
including augmentation of generation capacity and identified new sources of supply, 
based on (a) to (d) above; 


g) The plan for procurement of power including quantities and cost estimates for such 
procurement: 


Provided that the forecast/estimate contained in the long-term procurement plan 
shall be separately stated for peak and off-peak periods, in terms of quantities of 
power to be procured (in millions of units of electricity) and maximum demand (in 
MW / MVA): 


Provided further that the forecasts/ estimates shall be prepared for each month of the 
Control Period: 


Provided also that the long-term procurement plan shall be a cost-effective plan 
based on available information regarding costs of various sources of supply. 


h) Short-term power procurement proposed shall be in accordance with Regulation 75 
of these Regulations. | 


The forecasts/estimates shall be prepared using forecasting techniques based on past 
data and reasonable assumptions regarding the future: 


Provided that the forecasts/estimates shall take into account factors such as overall 
economic growth, consumption growth of electricity-intensive sectors, advent of 
competition in the electricity industry, trends in captive power, impact of loss reduction 
initiatives, improvement in Generating Station Plant Load Factors and other relevant 
factors. 


(4) 


(5) 


(6) 


) 


(6) 
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Where the Commission has stipulated a percentage of the total consumption of 
electricity in the area of a Distribution Licensee to be purchased from co-generation and 
renewable sources of energy, the power procurement plan of such Distribution Licensee 
shall include the plan-for procurement from such sources at least upto the stipulated 
level. 


The Distribution Licensee shall be required to forward a copy of the power procurement 
plan to the State Transmission Utility for verification of its consistency with the 
transmission system plan for the intra-State transmission system; 


Provided that the Distribution Licensee may also consult the State Transmission Utility 
at the time of preparation of the power procurement plan to ensure consistency of such 
plan with the transmission system plan. 


The Distribution Licensee may, as a result of additional information not previously 
known or available to him at the time of submission of the procurement plan under sub- 
Regulation (1) above, apply for a modification in the power procurement plan, for the 
remainder of the Control Period, as part of the application for Annual Performance 
Review: 


The Commission may, as a result of additional information not previously known or 
available to the Commission at the time of submission of the procurement plan under 
sub-Regulation (1) above, if it so deems, either on suo motu basis or on an application 
made by any interested or affected party, modify the procurement plan of the 
Distribution Licensee, for the remainder of the Control Period, as part of the Annual 
Performance Review. 


The Commission shall review the power procurement plan of the Distribution Licensee, 
or any proposed modification thereto, and upon such review being completed, the 
Comunission shall either- 


a) Issue an order approving the power procurement plan, or modifications thereto, 
subject to such modifications and conditions as it may deem appropriate; or 


b) Reject the power procurement plan or application for modification thereto, for 
reasons recorded in writing, if such plan is not in accordance with the guidelines 
contained in this Part, and direct the Distribution Licensee to submit a revised plan 
based on such considerations as it may specify: 


Provided that the Distribution Licensee shall be given reasonable opportunity of being 
heard before rejecting its power procurement plan. 


74. Approval of power purchase agreement/arrangement 


(1) 


Every agreement or arrangement for power procurement by a Distribution Licensee from 
a Generating Company or Licensee or from other source of supply entered into after the 
date of effectiveness of these Regulations shall come into effect only with the prior 
approval of the Commission: 


Provided that the prior approval of the Commission shall be required in respect of any 
agreement or arrangement for power procurement by the Distribution Licensee from a 
Generating Company or Licensee or from any other source of supply on a standby basis: 


Provided further that the prior approval of the Commission shall also be required for any 
change to an existing arrangement or agreement for power procurement, whether or not 
such existing arrangement or agreement was approved by the Commission. 


The Commission shall review an application for approval of power procurement 
agreement/arrangement having regard to the approved power procurement plan of the 
Distribution Licensee and the following factors: 
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a) Requirement for power procurement under the approved power procurement plan; 


b) Adherence to a transparent process of bidding in accordance with guidelines issued 
by the Central Government; 


c) Adherence to the terms and conditions for determination of tariff specified under 
these Regulations where the process specified in (b) above has not been adapted; 


d) Availability (or expected availability) of capacity in the intra-State transmission 
system for evacuation and supply of power procured under the 
agreement/arrangement; 


e) Need to promote co-generation and generation of electricity from renewable sources 
of energy. 


75. Additional Short-term power procurement 


(1) 


2) 


The Distribution Licensee can undertake additional short-term power procurement 
during the year, over and above the power procurement plan for the Control Period 
approved by the Commission, in accordance with this Regulation. 


Where there has been a shortfall or failure in the supply of electricity from any approved 
source of supply during the financial year, the Distribution Licensee may enter into 
additional short-term arrangement or agreement for procurement of power (short-term 


means upto period of one year): 


Provided that if the total power purchase cost or quantum for any block of six months 
including such short-term power procurement exceeds 105% of the power purchase cost 
or quantum as approved by the Commission for the respective block of six months, the 
Distribution Licensee shall have to obtain prior approval of the Commission; 


Where the Distribution Licensee has identified a new short-term source of supply from 
which power can be procured at a tariff that reduces its approved total power 
procurement cost, the Distribution Licensee may enter into a short-term power 
procurement agreement or arrangement with such supplier without the prior approval of 
the Commission. 


The Distribution Licensee may enter into a short-term arrangement or agreement for 
procurement of power without the prior approval of the Commission when faced with 
emergency conditions that threaten the stability of the distribution system or when 
directed to do so by the State Load Despatch Centre to prevent grid failure. 


Within fifteen (15) days from the date of entering into an agreement or arrangement for 
short-term power procurement for which prior approval is not required, the Distribution 
Licensee shall provide the Commission, full details of such agreement or arrangement, 
including quantum, tariff calculations, duration, supplier details, method for supplier 
selection and such other details as the Commission may require with regard to such 
agreement/arrangement to assess that the conditions specified in this Regulation have 
been complied with: 


Provided that where the Commission has reasonable grounds to believe that the 
arrangement or agreement entered into by the Distribution Licensee does not meet the 
criteria specified in sub-Regulation (2) to sub-Regulation (4) above, the Commission may 
disallow any increase in the total cost of power procurement (net of additional revenue) 
over the approved level arising therefrom or any loss incurred by the Distribution 
Licensee as a result, from being passed through to consumers. 


Subject to the cases specified in sub-Regulation (2) to sub-Regulation (4) above, where the 
Distribution Licensee enters into any agreement or arrangement for short-term power 
procurement without the approval of the Commission, any increase in the total cost of 
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power procurement (net of additional revenue) over the approved level arising therefrom 
shall be deemed to be a variation in performance attributable entirely to controllable 
factors. 


76. Petition for determination of Distribution Retail Supply Tariff 


77. 


(1) 


(2) 


(3) 


A Distribution Licensee shall make a petition for determination of retail tariff complying 
with the provisions of Part II of these Regulations. 


A tariff petition filed by the Distribution Licensee for determination of tariff for the 
ensuing year shall contain data for the base year, actual and estimated data for the 
present year, and forecasts and targets for all the years of the Control Period based on 
the Distribution Licensee’s business plan and principles contained in these Regulations. 


The Commission shall determirie Aggregate Revenue Requirement of a Distribution 
Licensee on MYT principles as laid down in these Regulations, for the Control Period 
specified under these Regulations. 


Sales Forecast 


(1) 


(2) 


(3) 


Considering the importance of capturing seasonal variation, Monthly Sales Forecast for 
the Control Period shall be done in respect of each consumer category / sub-category and 
to each tariff slab within such consumer category/sub-category, based on the past 
trends, as far as possible and shall be submitted to the Commission for approval along 
with the Business Plan. Suitable adjustments shall be made to reflect the effect of known 
and measurable changes with respect to number of consumers, the connected load and 
the energy consumption, thereby removing any abnormality in the past data. 


Provided that where the Commission has stipulated a methodology for forecasting sales 
to any particular tariff category, the Distribution Licensee shall incorporate such 
methodology in developing the sales forecast for such tariff category. 


The sales forecast shall be consistent with the load forecast prepared as part of the long- 
term power procurement plan submitted as a part of Business Plan under these 
Regulations and shall be based on past data and reasonable assumptions regarding the 
future. 


The Commission shall examine the forecasts for reasonableness based on growth in 
number of consumers, the connected load and the energy consumption in previous years 
and anticipated growth in the next year and any other factor, which the Commission 
may consider relevant and approve the projected sale of electricity to consumers with 
such modifications as deemed fit. 


78. Monitoring of sale of electricity to consumers 


79. 


(1) 


(2) 


(3) 


On the basis of approved sales forecast, the Distribution Licensee shall work out the 
requirement of monthly sales to different consumer categories, taking into account 
seasonal variations in demand during the year. 


The Distribution Licensee shall monitor the sales to different consumer categories and 
ensure that sale to any category of consumer is not unduly restricted. 


The Distribution Licensee shall submit monthly reports to the Commission regarding 
sale of electricity to different consumer categories. 


Distribution losses 


(1) 
(2) 


Energy loss in the distribution system shall be called Distribution Loss. 


Distribution Loss above and up to a particular voltage level shall be calculated as the 
difference between the energy initially injected into the distribution system and the sum 
of energy sold up to that level and energy delivered to next voltage level. 
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% Distribution Loss above and up to a particular voltage level shall be expressed in 
terms of Distribution Loss up to that level as a percentage of the energy initially injected 
into the distribution system. 

The Commission may require information on Circle-wise/Division-wise and/or month- 
wise Distribution loss calculation. 

To substantiate the Distribution Loss calculations, the Commission may require the 
Distribution Licensee to conduct proper and reliable energy audit. 


The Distribution Licensee shall also propose voltage-wise losses for each year of the 
control period for the determination of voltage-wise cost of supply. The Commission 
shall examine the filings made by the licensee for the distribution loss trajectory for each 
year of the control period and approve the same with modification as it may consider 
necessary. 


The Commission may ask Distribution Licensee to submit detailed information on 
voltage-wise Distribution Losses segregating them into Technical loss (i.e. Ohmic/Core 
loss in the lines, substations and equipment) and Commercial Loss (i.e. unaccounted 
energy due to metering inaccuracies/inadequacies, pilferage of energy, etc.). The 
Commission shall examine the filings made by the Distribution Licensee in respect of 
distribution loss (segregated into technical loss and commercial loss) and approve the 
same with modification, as it may consider necessary. 

The Commission may fix targets, both long term and short term, for each year of control 
period for loss reduction to bring down the Distribution loss levels (both technical and 
commercial) gradually to acceptable norms of efficiency. 


80. Availability of Power 


(1) 


For the tariff year, monthly availability of power shall be ascertained on the basis of the 
following: 
i. From Central/State Sector Generating Stations 
(a) Distribution Licensee's share in the allocated and unallocated capacity in the 
Central/State Sector Generating Stations; 


(b) Likely availability of energy from each generating station based on projections 
given by the generators and the historical data of supply from the generators; 
or 

(c) The PLF/Generation targets for the Station fixed by Central Electricity 
Authority; or 

(वी The historical performance of the Station adjusted for any planned 
maintenance or shut-downs. 


ii From other sources: 


(a) Distribution Licensee’s banking arrangement with any other Distribution 
Licensee, Board or Trading Licensee. 


(b) Distribution Licensee’s agreement with any other Distribution Licensee, Board, 
Generating Company or Trading Licensee regarding purchase of power. 


(2) The distribution licensee shall also include its yearly requirement of the Renewable 


Purchase Obligation as specified by the Commission in its UERC (Tariff and Other 
Terms for Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and non-fossil fuel 
based Co-generating Stations) Regulations, 2013 as amended from time to time, and 
measures to ensure compliance of its RPO for the Control Period. 
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81. Power Purchase Cost 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


6). 


(6) 


The power purchase/ banking/ trading agreements as approved by the Commission shall 
be considered to determine the power purchase cost of the distribution licensee. 


For the Control Period, the Distribution Licensee’s requirement of power purchase for 
sale to its consumers shall be estimated based on the sales forecast, the transmission loss 
and target distribution loss level for the Control Period. 


For the Control Period, the cost of electricity procured from State Generating Stations 
shall be determined based on tariffs approved by the Commission for purchase of 
electricity from such generating Station and that of electricity procured from Central 
Sector Generating Station shall be determined based on tariffs approved by the Central 
Electricity Regulatory Commission for such Generating Stations. The cost of energy from - 
other sources shall be as per the power purchase/banking/trading agreements as may 
be approved by the Commission. 


For different years under the Control Period, the power purchase cost of Distribution 
Licensee’s shall be estimated on the basis of merit order principle. All power purchase 
costs will be considered legitimate unless it is established that the merit order principle 


has been materially violated or power has been purchased at unreasonable rates. 


For determining the total power purchase cost of the Distribution Licensee for different 
years of the Control Period, the Commission shall also consider the renewable purchase 
obligation of the Distribution Licensee and the tariffs determined by the Commission fot 
different types of renewable sources under relevant regulations/ orders. 


While the inter-state transmission charges shall be estimated as per orders of the Central 
Electricity Regulatory Commission, the intra-state transmission charges shall be 
estimated in accordance with the transmission tariffs approved by the Commission, from 
time to time. Further, load despatch charges payable to System Operators (National load 
Despatch Centre, Regional Load Despatch Centre, State Load Despatch Centre etc.) for 
availing load despatch services shall be estimated in accordance with the Fee & Charges 
approved by the Appropriate Commission, from time to time. SLDC charges paid for 
energy sold outside the State shall not be considered as expenses for determining tariff. 


82, Variation in Power Purchase 


(1) 


Any power purchased by Distribution Licensee over and above the requirement of 
power approved by the Commission or variation in the mix of power purchased in any 
year shall be considered by the Commission if it is for reasons beyond the reasonable 
control of the Distribution Licensee and the resultant financial loss or gain shall be 
adjusted in next years’ tariff. 


83. Fuel Charge Adjustment (FCA) 


(1) 
(2) 


(3) 


The FCA charge shall be applicable on the entire sale of the Distribution Licensee 
without any exemption to any consumer. 


The FCA charge shall be computed and charged on the basis of actual variation in fuel 
costs relating to power generated from own generation stations and power procured 
during any month subsequent to such costs being incurred, in accordance with these 
Regulations, and shall not be computed on the basis of estimated or expected variations 
in fuel costs. 


The FCA charge for the quarter shall be computed within 15 days of quarter end and 
shall be charged for the quarter from the first month of second quarter itself, without 
prior approval of the Commission and under or over recovery shall be carried forward 
to the next quarter. 
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The Distribution Licensee shall submit the details of the fuel cost incurred and to be 
charged or refunded to all the consumers for the entire quarter, along with the detailed 
computations and supporting documents as may be required for verification by the 
Commission within 30 days of the end of quarter for post facto approval of the 


The Commission shall examine the FCA computations and approve the same with 
modifications, if required before the end of second quarter. Any variation in FCA 
charged or refunded by. the Distribution Licensee and FCA approved by the 
Commission will be adjusted in subsequent quarter’s FCA computations. 


In case the Distribution Licensee is found guilty of charging unjustified FCA charge to 
the consumers on regular basis, the Commission shall adjust the unjustified charges 
along with interest on the same. 


The Distribution Licensee shall upgrade the billing and IT systems to incorporate FCA 
charge as a component in tariff design. 


The formula for calculation of the FCA shall be as given under: 
FCA (Rs. Crore) = C + B, 


FCA = Fuel Cost Adjustment 


C= Change in cost of own generation and power purchase due to the variation in 


B = Adjustment factor for over-recovery / under-recovery for previous quarter 
C (Rs. Crore) = Arccen+ AFcpp, 


ArcGen: Change in fuel cost of own generation. This would be computed based on 
the norms and directives of the Commission, including heat rate, auxiliary 
consumption, generation and power purchase mix, etc. 


Arcpe : Change in energy charges of power procured from other sources. This 
change would be allowed to the extent it satisfies the criteria prescribed in 
these Regulations and the prevailing tariff order, and subject to applicable 
norms. 
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(4) 
Commission. 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
Where 
the fuel cost, 
Where: 
(9) 


The FCA charge for any category shall not exceed 10% of the base energy charge for 
respective category, or such other ceiling as may be stipulated by the Commission from 
time to time: 


Provided that any excess in the FCA charge over the above ceiling shall be carried 
forward by the Distribution Licensee and shall be recovered over such future period as 
may be directed by the Commission. 


(10) Calculation of FCA charge shall be as per the following formula: 


Average FCA Charge (Rs/kWh)= (FCA/ (Estimated sales within the State for the next 
quarter as approved by the Commission in the Tariff Order)*10. 


(11) Category wise FCA Charge (Rs/kWh) shall be calculated as per the following formula: 


Average Billing Rate (ABR) of Consumer Category (in Rs./kWh) as approved in Tariff 
Order for the year/ Average Billing Rate (ABR) of Distribution Licensee (in Rs./kWh) 
as approved in Tariff Order for the year x Average FCA (in Rs./kWh). 


(4) 


| 
| 
| 
| 
‘ 
| 
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84, Operation and Maintenance Expenses 


(1) The O&M expenses for the first year of the Control Period shall be approved by the 
Commission taking into account the actual O&M expenses for last five years till Base 
Year subject to prudence check and any other factors considered appropriate by the 
Commission. 


(2) The O&M expenses for the nth year and also for the year immediately preceding the 
Control Period, i.e. 2018-19, shall be approved based on the formula given below:- 


O&Mn = R&Mn + EMPn + A&Gn 
Where - 


O&Mn - Operation and Maintenance expense for the nth year; 
EMPn - Employee Costs for the nth year; 
R&Mn - Repair and Maintenance Costs for the nth year; 


A&Gn - Administrative and General Costs for the nth year; 


(3) The above components shall be computed in the manner specified below: 
EMPn = (EMPn-1) x (1+Gn) x (1+CPlinflation) 
R&Mn = K x (GFA n-1) x (1+WPlinflation) and 
A&Gn = (A&Gn-1) x (1+WPlinflation) + Provision 
Where - 


e 


EMP;.1 - Employee Costs for the (n-1)th year; 
A&G n-1 - Administrative and General Costs for the (n-1)th year; 


Provision: Cost for initiatives or other one-time expenses as proposed by the Distribution 
Licensee and validated by the Commission. 


‘K is a constant specified by the Commission in %. Value of K for each year of the 
control period shall be determined by the Commission in the MYT Tariff order 
based on licensee’s filing, benchmarking of repair and maintenance expenses, 
approved repair and maintenance expenses vis-a-vis GFA approved by the 
Commission in past and any other factor considered appropriate by the 
Commission; 

CPlinflation ~ is the average increase in the Consumer Price Index (CPI) for 
immediately preceding three years; 


WPlinflation - is the average increase in the Wholesale Price Index (CPI) for 
immediately preceding three years; 


GFAn-1 - Gross Fixed Asset of the distribution licensee for the n-1th year; 


Gn is a growth factor for the nth year and it can be greater than or less than zero 
based on the actual performance. Value of Gn shall be determined by the 
Commission in the MYT tariff order for meeting the additional manpower 
requirement based on licensee's filings, benchmarking, and any other factor that 
the Commission feels appropriate: 


Provided that repair and maintenance expenses determined shall be utilised towards 
repair and maintenance works only. 
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Non-Tariff Income 


The amount of non-tariff income relating to the Distribution Business and/or the Retail 
Supply Business as approved by the Commission shall be deducted from the Aggregate 
Revenue Requirement in calculating the revenue requirement from retail sale of electricity of 
the Distribution Licensee: 


Provided that the Distribution Licensee shall submit full details of his forecast of non-tariff 
income to the Commission along with his application for determination of tariff. 


The indicative list of various heads to be considered for Non-Tariff Income shall be as under: 
(a) Income from rent of land or buildings; 
b 


) Income from sale.of scrap; 


oo 


( 
(c) Delayed Payment Surcharge; 

(d) Rebates for timely payment of bills; 
e) Income from statutory investments; 


( 
(f)Interest on delayed or deferred payment on bills; 
( 
( 


g) Interest on advances to suppliers/contr 


(h) Rental from staff quarters; 
(i) Rental from contractors; 
(j) Income from hire charges from contactors and others; 
(k) Income from advertisements, etc.; 
(I) Miscellaneous receipts; 
(m) Interest on advances to suppliers; 
(n) Excess found on physical verification; 
(0) Prior period income. 
Income from Wheeling Charges 


The amount of any income from Wheeling Charges, as approved by the Commission, in 
accordance with the UERC (Terms & Conditions of Intra-State Open Access) Regulations, 
2015, as amended from time to time, shall be deducted from the Aggregate Revenue 
Requirement in calculating the revenue requirement from retail sale of electricity of the 
Distribution Licensee. 


Income from Other Business 


Where the Distribution Licensee has engaged in any Other Business, an amount equal to one- 
third of the revenues from such Other Business after deduction of all direct and indirect costs 
attributed to such Other Business shall be deducted from the Aggregate Revenue 
Requirement in calculating the revenue requirement from retail sale of electricity of the 
Distribution Licensee: 


Provided that the Distribution Licensee shall follow a reasonable basis for allocation of all 
joint and common costs between the Distribution Business and the Other Business and shall 
submit the Allocation Statement, duly audited and certified by statutory auditors, to the 
Commission along with his application for determination of tariff: 


Provided further that once the Commission notifies the Regulations for submission of 
Regulatory Accounts, the applications for tariff determination and truing up shall be based on 
the Regulatory Accounts: 
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88. 


89. 


90. 


91. 


Provided further that where the sum total of the direct and indirect costs of such Other 
Business exceed the revenues from such Other Business or for any other reason, no amount 
shall be allowed to be added to the Aggregate Revenue Requirement of the Distribution 
Licensee on account of such Other Business. 


Receipts on account of cross-subsidy surcharge and additional surcharge 


(1) The amount received by the Distribution Licensee by way of cross-subsidy surcharge, as 
approved by the Commission in accordance with the UERC Intra-State Open Access 
Regulations as amended from time to time, shall be deducted from the Aggregate 
Revenue Requirement in calculating the revenue requirement from retail sale of 
electricity of such Distribution Licensee. 


(2) The amount received by the Distribution Licensee by way of additional surcharge, from 
consumers of such Distribution Licensee who have chosen to receive supply of electricity 
from a Generating Company or Licensee other than such Distribution Licensee, as 
approved by the Commission in accordance with the UERC Intra-State Open Access 
Regulations as amended from time to time, shall be deducted from the Aggregate 
Revenue Requirement in calculating the revenue requirement from retail sale of 
electricity of such Distribution Licensee. 


State Government Subsidy 


(1) In case the State Government declares subsidy under Section 65 of Electricity Act, 2003 
for certain categories of consumers in advance or during tariff filing proceedings, the 
Commission shall notify two tariff schedules, one with subsidy and other without 
subsidy. 


(2) In case the State Government declares subsidy for certain categories of consumers after 
issuance of Tariff Order, the Licensee shall incorporate the same in the tariff and submit 
the revised Tariff Schedule for approval of the Commission. 


Provided that the Government's subsidy provided for or declared shall be supported by 
documentary evidence of time schedule of payment, mode of payment of the subsidy 
and categorization of the subsidy amount into subsidized categories. 


(3) In case of non-disbursement or delayed disbursement of subsidy by the Government, the 
Licensee shall charge the consumers as per the tariff schedule which is approved by the 
Commission without Government Subsidy. ; 


Revenue at existing Tariff 


(1) Revenue from supply of electricity to consumers shall be assessed based on current tariff 
applicable to different category of consumers and the quantity of electricity estimated to 
be sold to them. 


(2) For the tariff year, the difference between the Net ARR and the Forecasted Revenue at 
prevailing tariff shall be called the Revenue Gap. 


(3) The revenue gap shall be bridged by measures such as improvements in efficiency, 
utilisation of reserves, tariff changes, etc. as may be approved by the Commission. 


Cost of Supply 


The tariffs for various categories /voltages shall be benchmarked with and shall progressively 
reflect the cost of supply based on costs that are prudently incurred by the Distribution 
Licensee in its operations. The category-wise/voltage-wise cost to supply may factor in such 
characteristics as the load factor, voltage, extent of technical and commercial losses etc. The 
consumers availing electricity at higher voltage shall be entitled to receive suitable rebate, as 
stipulated by the Commission, However, pending the availability of information that 
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reasonably establishes the category wise/voltage-wise cost to supply, average cost of supply 
shall be used as the benchmark for determining tariffs. 


Determination of Retail Supply Tariff 


(1) While determining tariff for retail supply of electricity, the Commission shall be guided 
by the provisions of Section 61 and 62 of the Act. 


(2) The Commission, shall not, while determining the tariff, show undue preference to any 
consumer of electricity but may differentiate according to consumer's load factor, 
voltage, total consumption of electricity during any specified period or time at which the 
supply is required or the geographical position of any area, the nature of supply and the 
purpose for which the supply is required. 


(3) The Distribution Licensee in the tariff petition shall propose the suitable tariff structure 
for different category of consumers. The Distribution Licensee may further propose 
kVAh/ToD based tariffs for categories considered appropriate by it for such 
implementation. 


(4) The Commission may merge categories and sub categories to evolve a simple, easy to 
comprehend and logical tariff structure. 


Performance of Distribution Licensee 


(1) The Distribution licensee shall conduct its system and operations in conformity and 
adherence to the Supply Code & Distribution Code. | 


(2) The quality of service provided by the Distribution Licensee to its consumers shall be an 
important consideration and shall be judged by the extent of adherence by the 
Distribution Licensee to the Standards of Performance laid down by the Commission. 


(3) The Commission may by a separate order, lay down long term targets for technical 
improvement of the distribution system like supply availability, wires availability, 
reduction in transformer failure rate, reduction in voltage imbalance, reduction in non- 
working/ defective meters, etc. 


PART - IX 
SLDC CHARGES 
Applicability 
The Regulations in this part shall apply to the users of intra-State transmission system (i.e. 
Generating Companies, Licensees (i.e. Transmission, Distribution & Trading Companies) and 
Open Access Customers), who are monitored/serviced by the State Load Despatch Centre 
(SLDC) and utilized for determination of Fees and Charges to be collected by the SLDC. 


Application for Registration with SLDC 


(1) Hach of the users of intra-State transmission system, i. all generating stations, 
distribution licensees, intra-State transmission licensees, traders and the buyers and 
sellers intending to avail the Grid Access, shall register themselves with the SLDC, 
within a month of coming into force of these Regulations, by filing an application to the 
SLDC along with the fee of Rs. 10,000 (Rupees Ten Thousand only) or such amended fees 
as may be decided by the Commission from time to time. 


Provided that the generating companies, licensees, buyers and sellers who have been 
registered as per then prevalent Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Terms 
and Conditions for Determination of Tariff) Regulations, 2011 and 2015 shall be deemed 
to have been registered with the SLDC, under these Regulations and they shall not be 
required to pay the registration fee as required under Sub-Regulation (1) above. 
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The new users of intra-State transmission system coming under the purview of SLDC, 
shall submit an application to the SLDC, at least one month before the proposed date of 
connection to the Intra-State transmission system, along with the above-mentioned Fee. 


After being satisfied with the completeness and correctness of the information furnished 
in the application, the SLDC, shall register the application in its records and duly 
intimate the applicant regarding such registration. 


The SLDC shall maintain consolidated information about all the users connected to the 
Intra-State transmission system and being monitored / serviced by it, on a separate web- 
page on their web-site. 


96. Petition for determination of SLDC Charges 


(1) 


(2) 


(4) 


6) 


(6) 


”) 


(8) 


(9) 


(10) 


The SLDC shall provide to the Commission, full details of its calculations of its 
Aggregate Revenue Requirement for the ensuing financial year, not later than four 
months before the commencement of the said ensuing Year. 


The total annual expenses and return on equity of the SLDC for each financial year of the 
Control Period shall be worked out on the basis of expenses and return allowed in terms 
of these Regulations. 


ihe SLUC shall also file the proposed allocation of charges to all the users of intra State 
Transmission System being monitored and serviced by it in line with these Regulations 
SLDC shall further forward a copy of its petition for determination of Aggregate 
Revenue Requirement along with the proposal for allocation of charges to all the users of 
intra State Transmission System being monitored and serviced by it 


The SLDC shall provide the details of calculation of the expenses and other related 
information in the formats as specified by the Commission from time to time 


The SLDC shall also furnish the details of capital investment plan for the control period. 
For capital investment schemes exceeding the amount specified by the Commission, 
approval of the Commission shall be obtained in respect of each of such schemes prior to 
commencement of works. 


The Aggregate Revenue Requirement and other details filed by the SLDC shall be 
scrutinised and as a result of such scrutiny, the Commission may call for such further 
information and clarification as may be required. 


Based on the information furnished by SLDC and after due examination, scrutiny and 
consultation process, the Commission will approve the Aggregate Revenue Requirement 
covering the expenses of the SLDC and determine the SLDC Charges. 


In the event of non-revision of SLDC charges during any year, any variation (shortfall or 
excess) in recovery of SLDC charges shall be carried forward to the next financial year 
and adjusted as may be decided by the Commission. 


The SLDC shall submit periodic returns containing operational and cost data, as may be 
prescribed by the Commission. 


All filings and application for determination of SLDC Charges shall be made in 
conformity with the stipulations made in these Regulations. 


97. Levy of SLDC Charges 


All expenses incurred by the SLDC, established by the State Government under Section 31 of 
the Act, shall be accounted for separately; 


Provided that if on the date of publication of these Regulations, the State Transmission Utility 
(STU) is operating the State Load Despatch Centre and performing the functions under the 


98. 
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Act, as provided under sub-clause (2) of Section 31 of the Act, the STU shall maintain separate 
accounts for expenses related to operation of the State Load Despatch Centre; 


Provided further that till such time the accounts are not segregated, the STU shall apportion 
its costs on the basis of an Allocation Statement to be submitted to the Commission with all 
relevant details. 


LDC Development Fund: 


(1) The SLDC shall create and maintain a separate fund called ‘Load Despatch Centre 
Development Fund’ (“LDCD Fund”). 


(2) All the other income of SLDC like short term open access charges, registration charges, 
scheduling and operating charges, etc. shall be deposited into LDCD Fund. 


(3) The SLDC shall be entitled to utilise the money available in the LDCD Fund for creation 
of new assets, meeting stipulated equity portion in asset creation, margin money for 
raising loan from the financial institutions and funding of R&D projects. 


(4) The LDCD Fund shall not be utilized for revenue expenditure except to meet the short 
fall, if any, in the annual charges allowed by the Commission or to meet the contingency 
expenses which were not foreseen at the time of making the application for fees and 
charges and are considered necessary for the efficient power system operation. However, 
such drawls from the said fund shall be recouped from the expenditure allowed by the 
Commission under the respective heads at the time of truing up. 


(5) Any asset created by the SLDC out of the money deposited into the LDCD Fund shall not 
be entitled for return on equity, interest on loan and depreciation on same principles as 
in case of grant. SLDC shall submit details of such assets in the CAPEX plan. 


(6) SLDC shall submit the amount accumulated in LDC development fund along with the 
break-up of sources from where the fund is received. The Commission shall review the 
LDC development fund every year and issue directions to SLDC for effective utilization 
of the funds, if required. 


Annual SLDC Charges 


The annual charges to be recovered by the SLDC shall include the component of Return on 
Equity and also the following expenses: 


(a) O&M expenses; 

(b) Return on Equity 

(c) Depreciation; 

(d) Lease Charges 

(e) Interest and Finance charges on Loan Capital; 
(f)Income Tax, if any; 

(g) Interest on working capital, if any; 


(h) Any other expenses incidental to discharging the functions of SLDC as deemed 
appropriate by the Commission; 


100. Operation and Maintenance Expenses 


(1) The O&M expenses for the first year of the Control Period will be approved by the 
Commission taking into account actual O&M expenses for last five years till Base Year 
subject to prudence check and any other factors considered appropriate by the 
Comunission. | 
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(2) The O&M expenses for the nth year and also for the year immediately preceding the 
Control Period, i.e. 2018-19, shall be approved based on the formula given below:- 


O&Mn = R&Mn + EMPn + A&Gn 
Where - 
¢ O&Mn - Operation and Maintenance expense for the nth year; 
o EMPn - Employee Costs for the nth year; 
¢ R&Mn - Repair and Maintenance Costs for the nth year; 
® A&Gn - Administrative and General Costs for the nth year; 
(3) The above components shall be computed in the manner specified below: 
EMPn = (EMPn-1) x (1+Gn) x (1+CPlinflation) 
R&Mn = K x (GFAn-1) x (1+WPlinflation) and 
A&Gn = (A&Gn-1) x (1+WPlinflation) + Provision 
Where - 
¢ EMP,1~ Employee Costs for the (n-1)th year; 
e A&Gna - Administrative and General Costs for the (n-1)th year; 
« Provision: Cost for initiatives or other one-time expenses as proposed by the 
SLDC and validated by the Commission. 


¢ 16 19.9 constant specified by the Commission in %. Value of K for each year of 
the control period shall be determined by the Commission in the MYT Tariff 
order based on SLDC’s filing, benchmarking of repair and maintenance 
expenses, approved repair and maintenance expenses vis-a-vis GFA approved 
by the Commission in past and any other factor considered appropriate by the 
Commission; - 


@ C?Plinflation ~ is the average increase in the Consumer Price Index (CPI) for 
immediately preceding three years; 


e WPlinflation - is the average increase in the Wholesale Price Index (CPI) for 
immediately preceding three years; 


¢ GFAn-1 - Gross Fixed Asset of the transmission licensee for the n-1th year; 


* Gn is a growth factor for the nth year and it can be greater than or less than 
zero based on the actual performance. Value of Gn shall be determined by the 
Commission in the MYT tariff order for meeting the additional manpower 
requirement based on SLDC’s filings, benchmarking, and any other factor that 
the Commission feels appropriate: 


Provided that repair and maintenance expenses determined shall be utilised towards 
repair and maintenance works only. 


101. Basis for collection of SLDC charges 


(1) The annual SLDC charges as determined by the Commission shall be allocated between 
the Beneficiaries using the intra-State transmission system on the basis of contracted 
transmission capacity. 
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(2) 


Provided further that SLDC shall be entitled to levy and collect fee and charges for any 
other services rendered to the users and power exchanges as specified in any other 
regulations. 

The Short-term open access customers using the intra-State transmission system shall 
however pay only such scheduling charges to the SLDC as may be specified by the 
Commission. 


102. Billing of SLDC Charges: 


(1) 


(4) 


The SLDC shail furnish necessary monthly bills at the rate of one twelfth of the annual 
charges as approved by the Commission, to the users of intra State Transmission System 
being monitored and serviced by it for each billing month within seven days after the 
last day of the preceding month; 


Provided that for the purpose of billing and collection of the prescribed charges, a 
fraction of a MW shall be treated as one full MW. 


The Beneficiaries shall make payment to the SLDC of the amounts due within one month 
of the date of receipt of the bill. 


Disputes arising out of billing of SLDC charges shall be, as far as possible, settled by 
mutual negotiations. If the disputes are not resolved through mutual negotiations within 
sixty (60) days of the receipt of the bills, the matter shall be referred to the Commission 
through a petition by either of the parties, The decision of the Commission shall be final 


and binding on all the parties. 


Pending resolution of the dispute, 90% of the bill amount shall be paid under protest 
within the due date. 


PART X 
MISCELLANEOUS 


103. Savings 


(1) 


(2) 


(3) 


Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the power of 
the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice. 


Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity 
with provisions of the Act, a procedure which is at variance with any of the provisions of 
these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or 
aclass of matters, deems it just or expedient for deciding such matter or class of matters. 


Nothing in these Regulations shall, expressly or implied, bar the Commission dealing 
with any matter or exercising any power under the Act for which no Regulations have 
been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in 
a manner, as it considers just and appropriate. 


104. Powers to Remove Difficulties 


If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the 
Commission may by general or special order give directions, not being inconsistent with the 
Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of 
removing difficulties. 


105. Power to Amend 


The Commission may, at any time add, vary, alter, modify or amend any provision of these 
Regulations. 
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Appendix - I 
Timeline for completion of Projects 
[Refer to first proviso to Regulation 26(2)(i)] 
(1) The completion time schedule shall be reckoned from the date of investment approval by 
the Board (of the generating company or the transmission licensee), or the CEA clearance 


as the case may be, up to the date of commercial operation of the units or block or 
element of transmission project as applicable. 


(2) The time schedule has been indicated in months in the following paragraphs and tables: 
i) Thermal Power Projects- Combined Cycle Power Plant 
Gas Turbine size upto 100 MW (ISO rating) 


(a) 26 months for first block of green field projects. Subsequent blocks at an 
interval of 2 months each. 


(b) 24 months for first block of extension projects. Subsequent units at an 
interval of 2 months each. 


Gas Turbine size above 100 MW (ISO rating) 


(a) 30 months for first block of green field projects. Subsequent blocks at an 
interval of 4 months each. 


(b) 28 months for first block of extension projects. Subsequent units at an 
interval of 4 months each. 


ii) Hydro Electric Projects 


The qualifying time schedule for hydro electric projects shall be as stated in the original 
concurrence issued by the Central Electricity Authority under section 8 of the Act. 


iii) Transmission Schemes 


Si. Transmission Work Plain Area | Hilly Terrain Snow earned 
s 0, Months) Months) | difficult Terrain — 
1&. | 400 kV D/C Quad Transmission line 38 44 ee. es 

b. | 400 kV D/C Triple Transmission line 36 | 42 i” 46 on, 

c. | 400 kV D/C Twin Transmission line 34 40 44 a | 
2 d._| 400 kV S/C Twin Transmission line 30 36 हि 40 

€._| 220 159५ D/C Twin Transmission line 34 | 40 | = <a | 

६ 220 kV D/C Transmission line 30 36 40 
g. | 220kV S/C Transmission line 26 32 _. 36 i 

h. | 132 kV Transmission Line | 22 28 320 | 

1. | New 400 kV AC Sub-Station 30 33 36 oe 

hen | New 220 kV AC Sub-Station 24 27 30 

k. | New 132 kV AC Sub-Station 16 19 22 


Notes: 

(i) In case a scheme having combination of the above meniioned types of projects, the qualifying 
time schedule of the activity having maximum time period shall be considered for the scheme 
as a whole. 

(ii) In case a transmission line falls in plain as well as in hilly terrain/snow bound area/very 
difficult terrain, the composite qualifying time schedule shall be calculated giving proportional 
weightage to the line length falling in each area. 
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Appendix - Ii: Depreciation Schedule 
[Refer to Regulation 28(4)] 
Sr —_ i? Te 
| + Assert Particulars (Salvage ; 
| = ce : Value=10%) __ 
1 —_ 3 
ee aia Sivas iM | 
[ A_|Landunderfullownership न न ्न्न्््ि कि 0.00% 
| B_ | Land under lease 
| (a) For Investment in the land 334% i 
|_(b) | For cost of clearing the site 334% 
(ce —— Land for reservoir in case of hydro ; generation station 3.34% 
ACL. Pacts 2s 
re है Assets purchased new a = — 
i= a) | Pl& Machinery ingenerationstations = [ ——= = _ a : 
oe ) | a lydro electric मम. T 5.28% 
Steam electric non heat recovery boiler (NHRB) & waste heatrecover 5.28% 
(ii) 4 ४ 
boilers हर 
_{iti)_| Diesel electric and gas plant _ न 
= Cooling towers & circulating water systems | के 
Oi | yaiaiiawors gang कि किक — ee 
= Dams, Spillways, Weirs, Canals, Reinforced concrete flumes and 5.28% 
pes = OMS oe es ie Se 
(ii) Reinforced concrete pipelines and surge tanks, steel pipelines, sluice 5.28% 
bee gates, steel surge tanks, hydraulic control valves and hydraulic works | =] 
(d) Building & & Civil Engineering w Civil Engineering works of a . Ree ee 
i) | Offices and showrooms ही = % | 
(ii)_| Containing thermo-electric generation plant | 3.34% 
(iii) | Containing hydro-electric generation plant 3.34% 
_(iv) | Temporary erections such as wooden structures 100.00% 
|_(v) | Roads other than Kutcha roads | 3.34% 
| (थे) | Others 3.34% 
e) | Transformers, Kiosk, sub-station equipment & equipment & : other fixed appar fixed apparatus 
ee PP. = 
() Transformers including foundations having rating of 100 KVA and = 
over se es 
ii) | Others 5.28% 
f | Switchgear including cable con cable connections 5.28% 
g | Lightning arrestor 
|_(i)_| Station type 5.28% _ 
Gi) |Poletype हर 4 5.28% 
iii) | Synchronous condenser 5.28% 
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ali — 2 - 38 | 
| Se Batteries 2 _ ____ 5.28% _ = 
| (i) | Underground cable including joint boxes and disconnected boxes 5.28% 
- (7) | Cable duct system ; 2. | 5.28% 


i [ov Overhead lines including cable support ििन्न 


Alc Line on fabricated steel operating at terminal voltage higher than a 

i ® | 66८५ | 
| (i) Lines on steel supports operating at terminal voltages higher than = 

( 13.2 KV but not exceeding 66KV हि 

| iii) | Lines on steel on reinforced concrete support 5.28% 

|_(iv) | Lines on treated woodsupport ee s—“—“—s‘“‘“‘“‘i‘idt 5.28% 

॥ । क न Satie 
j__| Meters हे _526% _ 

16. | Self Propelled vehicles | 9.50% 


[Static i, 
2) Monae Sc ee 2 ee 5 2 baal es 
| m(i) | Office furnitureand furnishing _________ ै/ै|ै_ै__ैैै  ऑख = 
ii) | Office equipment 633% 
iii) | Internal wiring including fittings and apparatus 6.33% 
iv) | Street Light fitting __ है {5.28% 


7 | Apparatus let on hire . : 
i) | Other than motors 9.50% 
ii) | Motors 6.33% 


o__| Communication equipment 


i) | Radio and high frequency carrier system __ I: 6.33% 
|_(ii)_| Telephone lines and telephone 6.33% 

| (iii) | FibreOptic, 7 ़ऋऑआ्ऑउ़ ्झ़ऋञ 6.33% 

i 

je 7? [1.1 equipments including software ‘fe 15.00% 


| g _| Any other assets not covered above 5.28% 
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Appendix - III 
Guidelines for Determination of Normative Annual Plant Availability Factor (NAPAF) 
of various Hydro Generating Stations 


[Refer to second proviso to Regulation 47(1)] 


Normative Annual Plant Availability Factor (NAPAF) of various Hydro Generating Stations shall 
| be determined based on following criteria / guidelines: 


(i) Storage and pondage type plants with head variation between Full Reservoir Level (FRL) and 
Minimum Draw Down Level (MDDL) of up to 8% and where plant availability is not affected 
by silt : 90% 

(ii) In case of Storage and pondage type plants with head variation between Full Reservoir Level 

| and Minimum Draw Down Level of more than 8% and where plant availability is not affected 

I by silt, the month wise peaking capability as provided by the project authorities in the DPR 

(approved by CEA or the State Govt.), shall form basis of fixation of NAPAF. 
This has been explained with the following example, 


Installed capacity: 4x250 MW 


Tr 


Month _ | Expected Avg. of daily 3- 
hour peaking capacit 

(April | ih ॥  : ७ 701: | 
Ma 448 =I 

June 1 133 
July 497 4 
August | Sad 

September 990 

October 1000 = 

November 1000 

December | —-1000~—*—é—‘ ;éC<S*d 1000 

Januar 1000 

Februa iz 1000 

March 693 


Weighted average of expected daily peaking capability = 790 MW 
Peaking capacity is based on the assumption that one unit shall be under annual maintenance 
1 during month of May, July, February and March. 
| Considering 2% allowance on plant capacity on account of forced outages during the year, 
expected average peaking capacity= 770 MW 
Thus, NAPAF= 770/1000= 77% 
(iti) Pondage type plants where plant availability is significantly affected by silt, a margin of 5% 
has been allowed and NAPAF shall be 85% 
(iv) In case of purely Run-of-river type plants, NAPAF shall be determined plant wise, based on 
its 90% dependable 10-daily inflows pattern as approved in the DPR of the project. 


(v) A further allowance may be made by the Commission while determining the NAPAF under 
special circumstances i.e. abnormal silt problem or other operating conditions and khown 
plant limitations. 


(vi) When head variation between FRL and MDDL is more than 8%, following multiplying 
factors shall be applied: 


Multiplying factor for head variation = (Head at MDDL/Rated Head) x 0.5+ 0.52 
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Appendix - IV 
‘Procedure for calculation of Transmission System Availability 
[Refer Note (b) to Regulation 61(2)] 


(1) The transmission elements shall be grouped into following categories for the purpose of 
calculation of availability of Transmission Systems: 


i) AC transmission lines: Each circuit of AC transmission line shall be considered as 
one element. 


ii) Inter-Connecting Transformers (ICTs): Each ICT bank (three single phase 
transformer together) shall form one element. 


iii) Static VAR Compensator (SVC): SVC along with SVC transformer shall form one 
element. However, 50% credit to inductive and 50% to capacitive rating shall be 
given. 


iv) Switched Bus Reactor: Each switched Bus Reactor shall be considered as one element. 
(2) The Availability of Transmission system shall be calculated as under: 


Vq + Vr 4 Vi 
%SystemAvai labilityfo rACsystem = DED NG Sa SAVE SEA AVE EEN x 100 
o+q+rts 


Where 
० 15 Total number of AC lines. 
AVo_ is Availability of o number of AC lines. 
q is Total number of ICTs. 
AVq_ is Availability of q number of ICTs. 
r is Total number of SVCs. 
AVr is Availability of r number of SVCs. 
s is Total number of switched bus reactors 
AVs | is Availability of s number switched bus reactors 


(3) The weightage factor for each category of transmission elements shall be as under: 
(a) For each circuit of AC line 


(i) Surge Impedance Loading for Uncompensated line (SIL) multiplied by Circuit 
Km. 


Gi) SIL rating for various voltage level and conductor configuration is given below. 
However, for voltage levels and/or conductor configurations not listed here, 
appropriate SIL based on technical considerations may be used for availability 
calculations under intimation to the beneficiary. 


S.No ce as Conductor Configuration हर 
1 2 3 4 
1 765 Quad Bersimis 2250 
2 “4 400 ts Quad Bersimis 691 
31 4६400 | Twin Moose | 515 | 
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1. 2 3 4 
4 400 Twin AAAC 425 
5 400 Quad Zebra 647 
6 400 Quad AAAC 646 
7 __ 400 Tripple Snowbird 605 
8 400 ACKC(500/26) 556 
9 400 Twin ACAR 557 
10 220 Twin Zebra 175 
11 220 Single Zebra 132 
12 132 Single Panther _ 50 
13 | 6 | | Single Dog 10 

(b) For each ICT bank - The rated MVA capacity. 

(c) For SVC - The rated MVAR capacity (inductive & capacitive). 

(व) For switched Bus reactor - The rated MVAR capacity. 

(4) The availability for each category of transmission elements shall be calculated based on 


the weightage factor, total hours under consideration and non-available hours for each 
element of that category. The formulae for calculation of Availability of each category of 
the Transmission elements are as follows. 


० 


AVo (Availability of 0 no. of AC lines) 5 


> Wi(Ti - Ty,i) 


Ti 


yw 
isl 


3 WK(Tk - Tyak) 


AVq (Availability of q no. of ICTs) = aT आर 


lst 


AVr (Availability of r no. of SVCs) = | 


९१05५ शा. Tl) : 


0.5 x Wel(Tel - Tyac ) ] 


f=1 


x Wm(Tm - 75, 1) 


AVs (Availability of s no. of Switched Bus Reactors) = ==! 


[Sosxmi+Sosxme 


Where Wi = Weightage factor for ith transmission line 
Wk = Weightage factor for kth ICT 
WI&WCL = Weightage factors for inductive & capacitive operation of Ith 
SVC 
Wm - Weightage factor for mth bus reactor 


Ti, Tk, Til, TCL Tm & Tn - The total hours of ith AC line, kth ICT, lth SVC 
(Inductive Operation), lth SVC (Capacitive Operation) and mth Switched Bus 
Reactor during the period under consideration (excluding time period for outages 
not attributable to Transmission Licensee for reasons given in the procedure below 


in Para 6). 
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TNAi, TNAk, TNAIL TNACI, TNAm, TNAn - The non-availability hours 
(excluding the time period for outages not attributable to Transmission Licensee 
taken as deemed availability as per the procedure given in Para 5 below) for ith AC 
line, kth ICT, Ith SVC (Inductive Operation), Ith SVC (Capacitive Operation) & mth 
Switched Bus Reactor. 


The transmission elements under outage due to following reasons not attributable to the 
Transmission Licensee shall be deemed to be available: 


(a) Shut down of Transmission Licensee’s transmission elements availed by other 
agency/ agencies for maintenance or construction of their transmission system. 


(b) Manual tripping of Transmission Licensee’s line due to over voltage and manual 
tripping of switched bus reactor as per the directions of SLDC/RLDC. 


Outage time of Transmission Licensee’s transmission elements for the following 
contingencies shall be excluded from the total time of the element under period of 
consideration. 


(a) Outage of elements due to acts of God and force majeure events beyond the control 
of the Transmission Licensee. However, onus of satisfying the SLDC that element 
outage was due to aforesaid events and not due to design failure shall rest on the 
Transmission Licensee. A reasonable restoration time for the element shall be 
allowed by SLDC and any additional time taken by the Transmission Licensee for 
restoration of the element beyond the reasonable time shall be treated as outage 
time attributable to the Transmission Licensee. SLDC may consult the 
Transmission Licensee or any expert for estimation of restoration time. Circuits 
restored through ERS (Emergency Restoration System) shall be considered as 
available. 


(b) Outage caused by grid incident/ disturbance not attributable to the Transmission 
Licensee, e.g. faults in substation or bays owned by other agency causing outage of 
Transmission Licensee’s elements, tripping of lines, ICTs, HVDC back-to-back 
stations etc. due to grid disturbance. However, if the element is not restored on 
receipt of direction from SLDC/RLDC while normalising the system following grid 
incident/ disturbance within reasonable time, the element will be considered not 
available for whole period of outage and outage time shall be attributable to the 
Transmission Licensee. 


If the outage of any element causes loss of generation at Central/State Sector Station(s) 
then the outage period for that element should be deemed to be twice the actual outage 
period for the day(s) on which such loss of generation has taken place. 


If the outage of any element causes power cut in the area of supply of the distribution 
licensee, then the outage period for that element shall be deemed to be twice the actual 
outage period for that day(s) on which such power cut has taken place. 


In case of delay in commissioning of any transmission element beyond the scheduled 
date given while getting investment plan approved from the Commission, the 
transmission element shall be deemed to be commissioned from such date and shall be 
considered to be unavailable due to forced outage for the purpose of calculating the 
overall availability of the transmission system. 


Provided that in exceptional Force Majeure cases where the licensee produces evidence/ 
reasons to the satisfaction of the Commission that the delay was for reasons beyond its 
control the delay may be condoned by the Commission to the extent deemed fit by it. 
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Appendix - V 
(For Gas based Generating Stations) 
[Refer to Regulation 3(20)(b)(v)] 


Tt is to certify that the (Name of the Station) has fulfilled all the key provisions as prescribed below 
in accordance with Regulation 3(20) of UERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff), 
Regulations, 2015. 


1. All documents as prescribed in Regulation 3(8) of the CEA Technical Standards for 


Construction of Electric Plants and Electric Lines Regulations - 2010 have been retained at site 
and are available at site. 


2. All requirements as per Regulation 5 of the CEA Technical Standards for Construction of 
Electric Plants and Electric Lines Regulations - 2010 have been complied. 

3. The unit operating capability shall be in conformity to Regulation 14 (2), 14(3), 14(4), 14(5) and 
14(7) of the CEA Technical Standards for Construction of Electric Plants and Electric Lines 
Regulations - 2010. 

4. All requirements as per Regulation 17 and Regulations 9(2), 9(4), 9(9), 9(15), 9(16), 9(18) of the 
CEA Technical Standards for Construction of Electric Plants and Electric Lines Regulations 
2010 have been complied for the Steam Turbine. 

Name: 


(CMD/CEO/MD) 


(For Hydro based Generating Stations) 
[Refer to Regulation 3(20)(b)(v)] 


It is to certify that the (Name of the Station) has fulfilled all the key provisions as prescribed below 

in accordance with Regulation 3(20) of UERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff), 

Regulations, 2015. 

1. All documents as prescribed in Regulation 3(8) of the CEA Technical Standards for 
Construction of Electric Plants and Electric Lines Regulations - 2010 have been retained at site 
and are available at site. 


2. All requirements as per Regulation 30(1), 30(2) and 30(5) of the CEA Technical Standards for 
Construction of Electric Plants and Electric Lines Regulations ~ 2010 have been complied. 

3. The unit operating capability shall be in conformity to Regulation 32(1), 32(3), 32(4), 32(6) and 
32(8) of the CEA Technical Standards for Construction of Electric Plants and Electric Lines 
Regulations - 2010. 

4. All requirements as per Regulation 33(6), 33(7) & 33(8) of the CEA Technical Standards for 
Construction of Electric Plants and Electric Lines Regulations 2010 have been complied for the 
Hydraulic Turbine. 


Name: 
(CMD/CEO/MD) 
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भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


सूचना 


मैं धार्मिक कारणों से अपना नाम नारायण सिंह से बदलकर निखिल गड़िया कर लिया है। भविष्य में मुझे 
निखिल गड़िया पुत्र चंचल सिंह के नाम से जाना जाए। 


समस्त विधिक औपचारिकताएऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है। 


निखिल गड़िया पुत्र चंचल सिंह 
निवासी ग्राम गडेरा पोस्ट आफिस wee 


तहसील कपकोट जिला बागेश्वर, उत्तराखण्ड , 


पी0एस0यू0 (आर0ई0) 40 हिन्दी गजट /563-भाग 8-2018 (कम्प्यूटर /रीजियो)। 
मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की | 
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